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 हिन्दू  उत्तराधिकार

 संयुक्त  समिति  के  बारे  में  प्रस्ताव--असमाप्त  Go  Vd  १८७

 श्री  चिनारिया  का
 दि  AC PAA



 लोक-सभा  वाद-विवाद

 (
 न  बणणणााणाा
 भाग

 र--प्रश्नोत्तर
 के  अतिरिक्त  कार्यवाही

 B22  RRLR

 तो है  काण्ड
 दे  ७८

 TT
 Al  ना

 VW  सभा  की  बैठकों  से  सदस्यों  की
 भ

 हैं

 2  a  uw  अनुपस्थिति
 सम्बन्धी  समिति

 नवां  प्रतिवेदन

 लोक-सभा  ग्यारह  समवेत  हुई  |  श्री  अल्तेकर  :  में  सभा

 महोदय  पीठासीन  की
 बे

 ठेकों  से  सदस्यों  की  अनुपस्थिति  सम्बन्धी

 प्रश्नोत्तर
 समिति  at  प्रतिवेदन  उपस्थापित

 करता
 ह  प्रकाशित नहीं  पुछ  गए-भाग

 ee  ee
 नहीं  हुआ

 मिति
 पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 एयर  इंडिया  इन्टर नेदा तल  कार पोर दान  कार्यवाही  के  विवरण  का  उपस्थापन

 का  प्रथम  प्रतिवेदन
 हि

 श्री  बी०  जी०  महता च्च्  :

 संचार  मंत्रो  जगमोहन  :  की

 विमान  निगम  १९५३  की  धारा  कार्यवाही  ave
 ४,

 संख्या  १  उपस्थापित

 ३७  की
 उपधारा  (२)  के  झ्र धीन  में  ग्वार

 इण्डिया  इंटरनेशनल  कारपोरेशन  के  प्रथम

 प्रतिवेदन की  एक  प्रति  पटल  पर  रखता

 में  रखी  गयो  ।  देखिये

 एस--१५४/५५]  के  बारे  में  वक्तव्य

 संचार  मंत्रालय  अधिसूचना  प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-करायें  मंत्री

 संचार  मंत्रों  जगजीवन
 जवाहरलाल

 :  सभा  हाल  ही में

 2ExR  की
 च्  में  हुए  भ्रफ्रेशियाई  सम्मेलन  का  कुछ

 धारा
 ४४

 की  उपधारा  (३)  के  अधीन  में  वत्तांत  सुनने  में  दिलचस्पी  लेगी  ।  सार्वजनिक

 संचार  मंत्रालय  की  अधिसूचना  संख्या  एस०
 समाचार  पत्रों  में  इस  सम्बन्ध  में  बहुत  कुछ

 कार  रा ०  X5&,  दिनांक  १२  मा  2EUYy  बातें  प्रकाशित
 हुई

 ये  बातें  सदैव  ठीक  नहीं

 की  एक  प्रति  पटल  पर  रखता  होती  सम्मेलन  की  समाप्ति  पर  जारी  किया

 में  रखी  देखिये  संख्या  एस-१५५/५५]
 लगान

 गया  सशक्त  पत्रक  जिसमें  कि  सम्मेलन  में

 aa  सम्मति  से  किये  गये  निर्णय  प्रकाशित



 बॉक्स  में  ३०  अप्रेल  १९५५  श्रफ़्शियाई  सम्मेलन के  ५२८४

 q  वक्तव्य

 जवाहरलाल

 हो  गया  वह  एक  सरकारी  पत्र
 की

 भांति  ने  तथा  अन्य  मामलों  में  ज्येष्ठ  राजनीरिग्तों  ने

 सम्मेलन  में  प्रतिनिधित्व किया  ' जारी  किया  जा  रहा  है  ।

 सम्मेलन  की  व्यवस्था  पांचों
 पिछले  दिसम्बर  को  बोगोर  में  हुए

 लंका  इन्डोनेशिया  तथा  समझें  राष्ट्रों  के  एक  संयुक्त  सचिवालय  को

 भारत  के  प्रधान  मंत्रियों  के  सम्मेलन  पांचों
 सौंप दी  गई  थी  ।  कुछ  भी  हो  इसकी  व्यवस्था

 का  जिसमें  स्थान  तथा  अतिथियों
 प्रधान  मंत्रियों  के  संयुक्त  तत्त्वावधान  में  ऐसा

 सम्मेलन  करने  का  निश्चय किया  गया  था  कीਂ  सुविचारों  की  व्यवस्था  भी  शामिल

 इंडोनेशियाई सरकार  को  वहन  करना  पड़ा  ।
 सम्मेलन  के  प्रमुख  प्रयोजन  इस  प्रकार  रखे

 गये  थे  इंडोनेशिया  गणराज्य  के  प्रधान  मंत्री  तथा

 तथਂ  सहयोग
 सरकार  उनकी  संतोषजनक

 कौर  उनके  महान  श्रम  के  जो  उन्होंने
 एशियाई  तथा  amar  देशों  की

 राजनैतिक  तथा  सांस्कृतिक
 इस  कायें  के  लिए  किया  शर  इसकी  जो

 ध्यान  हार्दिक  धन्यवाद  देते  हुए  ay
 सदस्यों तथा  उनकी  विशेष

 होता  इस  सम्बन्ध  में  उनके  द्वारा  किये
 चस्पा  की  सदस्यों पर  विचार

 रना
 गये  प्रयत्नों  से  सम्मेलन  को  सफल  होन  में

 बहुत  सहायता प्राप्त  हुई  ।

 ज  के  संसार  कीਂ  पृष्ठ  भूमि  में  एशिया  इंडोनेशिया  गणराज्य  के  प्रसिद्ध

 व  अ्रफ्रीका  की  स्थिति  निरीक्षण
 डा०  अहमद  सुकर्ण

 ने  १८  को

 करना  तथा  इस  बात  पर  विचार  अफ्रेशियाई  सम्मेलन  का  उद्घाटन  किया  ॥

 करना  कि  विश्वशांति ate  सहयोग  राष्ट्रपति  के  उद्घाटन-श्रभिभाषण  ने  उपस्थित

 की  दिशा  में  amt  बढ़ने  के  लिये  वे  प्रतिनिधियों  को  प्रेरणा  तथा  प्रोत्साहन  ही

 क्या  कर  सकते  हे  1.0
 नहीं  दिया  बल्कि  जागृत  एशिया  की  भावनाओं

 प्रधान  मंत्रियों  ने  और  भी  इस  बात  पर  की  उद्घोषणा की  ।  भारत  में  हम  लोगों को

 राष्ट्रपति सुवर्ण  का  भ्र भि भाषण  उभय  देशों सहमति  प्रगट  ar  at  कि  सम्मेलन  में  एशिया

 तथा  रफीका  महाद्वीपों  के  स्वतंत्र  भ्रमणा  केਂ  घनिष्ट  सम्बन्ध  तथा  एशिया  की  स्वतंत्रता

 स्वतंत्र प्राय देश  ही  भाग  ले  थोड़ा  बहुत  के  लिये  संयुक्त  प्रयत्नों  का  स्मरण  कराता  है  ।

 हम  उनके  भाषण  के  अन्तिम  दादों  से  जो  कि फेर  बदल  कर  इस  सिद्धान्त  को  क्रियान्वित

 करने  उन्होंने  पच्चीस  देशों  के  प्रतिनिधियों  उद्धरण  के  योग्य  हें  लाभ  उठा  सकते

 को  निमंत्रित  करने  का  निश्चय  किया  ।  इस  भूतकाल के  सम्बन्ध  में  कट  नहीं

 प्रकार  उनको  भी  सम्मिलित  कर  सम्मेलन  में  होना  बल्कि  भविष्य  के

 तीस  देश  सम्मिलित थे  ।  इस  प्रकार ये  निमंत्रण  प्रति  ara  खली  रखनी  चाहियें  ।

 सिद्धान्त  अ्रथबा  जातीयता  के  आघार  पर  नहीं  हमें  स्मरण  रखना  चाहिये  कि  जीवन

 बल्कि  भौगोलिक  अपराधिक  पर  दिये  गये  थे  ।  तथा  स्वतंत्रता के  समान  भगवान  का

 यह  साधारण  बात  बल्कि  महत्वपूर्ण  कोई  श्रेष्ठ  वरदान  नहीं  ।  जब  तक

 बात  है  कि  एक  को  छोड़  कर  लगभग  सभीਂ  देशों  राष्ट्र  अथवा  राष्ट्रों  के  कुछ  भाग

 नें  निमंत्रण  स्वीकार  किया  तथा  अधिकांश  परतंत्र  तब  तक  समस्त  मानवता

 मामलों  में  प्रधान  मंत्रियों  तथा  वैदेशिक  मंत्रियों  कलंकित  हमें  स्मरण  रखना  चाहिए



 ¥Isk  बोइंग  में  हुए  ३०  अप्रैल  १९५५
 श्रफ़ेशियाई

 सम्मेलन के  ५२८६

 में  वक्तव्य

 कि  मानव  का  महानतम उद्देश्य  मानव  कर  लिया  ।  इसी  समिति  ने  कार्यसूची  के

 अवशेष  भागों  जिसमें  राजनैतिक  बात  भी

 सम्मिलित ले  लिया  ।  सभा  afer
 wa  करना  तथा  शारीरिक

 fan  तथा  बौद्धिक  बन्धनों  पत्रक  जो  कि  सभा-पटल  पर  रख  दिया  गया

 जिन्होंने  कि  बहुत समय  से
 मानवता  इन  समितियों  की  प्रक्रिया  तथा  सिफारिशों

 के  एक  बड़े  भाग  कीਂ  प्रगति  को  का  पता  लगेगा  |  उनकी  मुख्य  रूपरेखा पर

 कर  रखा  से  छुटकारा  ध्यान  देना  संगत  होगा  ।  इन  सिफारिशों ने

 दिलाना है  बद्धिमानीਂ  से  '  सहयोग  के  लिय

 अ्रतिरिक्त  प्रणालीਂ  ar  स्थापना  से  बचने  का
 भाइयो  हमें यह  स्मरण

 प्रयत्न  किया  ।  इसके  विपरीत  यह  कुछ  में रखना  चाहिये  कि  इस  उद्देश्य  की

 वर्तमान  भ्रन्तर्राष्ट्रीय प्रणाली  तथा  कुछ
 के  हमें  एशिया  तथा

 श्रफ़ीका  देशवासियों  को  एक  होना
 सीमा  तक  व्यक्तिगत  सरकारों  के  सम्पक  तथा

 वार्ता  से  किये  गये  निर्णयों  पर  अवलम्बित
 चाहिये  ह क

 रहेगी  |  में  सभा  से  निवेदन  करूंगा  कि  सम्पूर्ण

 पूर्ण  अ्रधिवेशन  विभिन्न  प्रतिनिधियों
 प्रभुव्व-सम्पन्न राष्ट्रों  से  व्यवहार  करते  समय

 ने  जो  भाषण  उनसे  प्रचलित  दृष्टिकोण  तथा  यहीਂ  माग  भ्र पना ना  बुद्धिमानी  तंथा

 विभिन्नता यें प्रगट  हुई  तथा  इस  प्रकार  सम्मेलन  रिकता  भ्रग्रेतर  इस  बात  पर  ध्यान  देना  भी

 का  सामान्य  प्रयोजन  एवं  कठिन  कायें  दोनों  महत्त्वपूर्ण  है  कि  बिना  किसी  के  सभी

 प्रगट  हुए  ।  भ्रान्ति  श्रधिवेदान को  छोड़  कर  प्रतिनिधिमंडल  श्रमिक  सांस्कृतिक

 सम्मेलन  का  सारा  काम  समितियों  तथा  बन्द  सम्बन्धों
 के  महत्त्व  को  मानते  इन  निर्णयों

 अधिवेशनों  में  क्योंकि  इससे  सम्मेलन  का  से  यह  सर्वसामान्य  विश्वास  उठ  चुका  तथा  यह
 प्रयोजन  शीघ्र  हल  होने  तथा  उनकीਂ  शीघ्रता

 प्रथा  टूट  गई  कि  एशिया  को  टेक्निकल  सहायता
 से  प्राप्ति  करने  की  गुंजायश  थी  ।  वित्तीय

 भ्रमणा  सांस्कृतिक सहयोग  तथा

 यह  बौछार  के  ही  नियों  का  एक  भाग  भवों  के  श्रमदान-प्रदान  में  गैर-एशियाई  देशों

 था  कि  समेलन  को  अपना  कार्यक्रम  स्वयं  पर  निर्भर  रहना  इन  प्रतिवेदनों के

 प्रस्तुत  करना  चाहिए  ।  प्रवर्तकों  द्वारा  अपने  mara  विस्तृत  सिफारिशें  जो  कि  सम्मेलन  के

 दायित्व  से  बचने  के  लिये  नहीं  किन्तु  सम्मेलन  निर्णयों  के  रूप  में  वह  एशियाई  देशों  के

 परस्पर  निकट  कराने  तथा  पारस्परिक  सहयोग को  art  कार्यों  एवं  प्रक्रिया  पूर्ण

 अधिकार  देने  के  जान  बूझ  कर  ऐसा  के झ्राघार पर एक दूसरे के श्रनुभवों पर  एक  दूसरे  के  भ्रनुभवों  से
 लाभ

 किया गया  था  ।  उठाने  के  निश्चय  को  प्रगट  करती  है

 सम्मेलन बोगोर  में  प्रस्तुत
 राधिका  क्षेत्र  में  जिन  विषयों  को किये  गये  मुख्य  प्रयोजन  के  अनुसार  कार्यसूची

 लित  किया  गया  उनमें  टेक्निकल
 का  निर्णय  किया  ।  सम्मेलन ने  यह  भी  निर्णय

 किया  कि  अन्तिम  निणंयों  से  उनके  मतों  की  झा धिक  सहायता  के  लिये  एक  विशेष  संयुक्त

 राष्ट्रीय  निधि  की  भागीदार  देशों
 दृष्टि  होनी  चाहिये  |

 द्वारा  सम्पकं  पदाधिकारियों  की

 ग्रामीण  सामाजिक  बातें  पृथक्‌
 sa

 द्विपक्षीय  अथवा  बहुपक्षीय  व्यवस्था  द्वारा

 समितियों  को  सौंपी  गई  ।  अन्त  में  sep
 खाद्य पदार्थों के

 व्यापार  एवं  मूल्यों  का

 प्रतिवेदनों  को  attest  at  समिति  ने  स्वीकार  कच्ची  सामग्री  को  तेयार करने  में



 ३०  अप्रेल  १९५५ ५२५७  बीइंग  में  हुए  श्रफ्रेशियाई  सम्मेलन  के  बारे  ५२८८

 में  वक्तव्य

 श्री  जवाहरलाल

 नौवहन  तथा  परिवहन  सदस्यों  का  तथा  सहयोग  की  वृद्धि--के  शीर्षकों  के  भ्रन्तगंत

 राष्ट्रीय  तथा  प्रादेशिक  बैंकों  तथा  रखा  गया  |  प्रत्येक  शीर्षक  के  अधीन  कई

 बीमा  कम्पनियों  की  शान्तिपूर्ण  विशिष्ट  समस्यायें  थीं  ।  मानव  afar तथा

 प्रयोजनों  के  लिये  अणु  शक्ति  का  विकास  कौर  ्रात्म-निश्चय  के  विशिष्ट  समस्यायें

 पारस्परिक  हित  के  मामलों  पर  जानकारी  तथा
 जेसे  जातीय  विभेद  तथा  पृथक्करण  पर  विचार

 विचारों  का  श्रमदान-प्रदान  शामिल  है  |
 किया  गया  ।  दक्षिणी  amar  तथा  उस

 देश  में  भारतीय  व  पाकिस्तानी  के

 सम्मेलन  ने  यह  मानते  हुए  कि  राष्ट्रों  क
 व्यक्तियों की  फिलस्तीन  की  समस्या

 बीच  सौहा  की  वृद्धि  के  लिये  सांस्कृतिक

 सहयोग  का  विकास  सब  से  शक्तिशाली  साधन

 पर  विश्व  मानव  अधिकार  तथा

 दरबारियों  की
 दशा  की  दृष्टि  से  विचार

 इस  क्षेत्र  के  भ्रन्तर्गत  व्यापक  विषयों  का
 बातों को  विद्वेष  महत्व  दिया  गया  ।

 समावेश  किया  ।  एशियाई  तथा  श्रमिक  eat

 को  करने  वाले  सम्बन्ध  विदेशी  विजयों  पराधीन  राष्ट्रों  की  समस्या  अथवा

 तथा  राज्य  प्रसार  के  कारण  ट्ट  गये  नव
 उपनिवेशवाद  एक  ऐसा  विषय  था  जिसमें

 एशिया  प्राचीन  सम्बन्धों  को  पुनर्जीवित  करने

 तथा  नये  तथा  प्रति  प्रकार  के  सम्बन्धों  को
 प्रतिनिधि  राष्ट्र  एक  साथ  सहमत  भी  थे

 तथा  असहमत भी  I  उपनिवेशवाद  केਂ

 निर्मित  करने  की  चेष्टा  करेगा  यद्यपि
 प्रचलित wat  walt एक  राष्ट्र  का

 एशियाई  पुनर्जागरण  का  प्रतिनिधियों  की  दूसरे  राष्ट्र  पर  शासन  तथा  परिणामस्वरूप

 विचारधारा में  उपयुक्त  तथा  महत्त्वपूर्ण हाथ  होने  वाली  खराबियों का  सम्मेलन ने  एक

 रहा  फिर  भीਂ  यह  झ्रावश्यक  है  कि  मत से  बहिष्कार  उन्होंने  स्वाधीनता

 शीलता  एवं  विश्व बंधुत्व  की  प्राचीन  परम्परा
 के  लिये  संग्राम  करने  वाले  राष्ट्रों  के  लिये

 के  भअ्रनुसार  उन्होंने  यह  भ्र मिलि खित  अ्रपनी  सहायता  का  आवासन  दिया  तथा
 कि  सम्मेलन  इस  बात  पर  विश्वास  है

 सम्बन्धित  शक्तियों  उन्हें  स्वतंत्रता देने  के
 कि  एशियाई  तथा  श्रमिक  सांस्कृतिक  सहयोग

 लिये  निवेदन  किया
 ।

 टयूनिशिया at,
 विषव  सहयोग  केਂ  व्यापक  क्षेत्र  में विकसित

 होना  चाहिये  ।
 अल्जीरिया  तथा  पश्चिमी  ईरान-की  सदस्यों

 पर  विशेष  ध्यान  दिया  गया |

 व्यावहारिक कार्यवाही  के  रूप  में  सम्मेलन  जो  कि  अंग्रेजी  संरक्षण  में  है  तथा  एक  पृथक्‌

 ने  यह  निश्चय  किया  कि  सांस्कृतिक  सहयोग  केਂ  वर्ग  में  समस्या  पर  भीਂ  विचार  किया

 क्षेत्र  में  विभिन्न  देवों  का  यही  प्रयत्न  होगा  गया

 कि  वे  एक  दूसरे  देश  का  ज्ञान  प्राप्त  सम्मेलन  का  एक  मत  था  जिसका
 परस्पर  सांस्कृतिक  श्रमदान-प्रदान  व  जानकारी

 का  झ्रादान-प्रदान  करें  |  ट्रिपक्षीय  व्यवस्था
 उद्देश्य  उपनिवेशवाद को  समाप्त  करना

 करने  प्रत्येक  देश  के  यथेष्ट  कार्य  करने  से
 प्रभुत्व  सम्पन्न  देशों  कीਂ  कथित  परिस्थितियां

 सर्वोत्तम  परिणाम  निकलेंगे  |
 को  सम्मिलित करना  था--इन  में  कुछ  संयुक्त

 सारे  सम्मेलन  की  समिति  का  कार्य  राष्ट्र  संघ  के  सदस्य  हूं  श्र  वे  सब  ही  पन्त

 मानव  अधिकार  तथा  झ्रात्म-निर्णय
 ष्ट्रीय  विधि  कौर  प्रथा  की  दृष्टि  से  स्वतन्त्र हैं  ।

 पराधीन  ट्रों  की  समस्याएं  ate  विषव  शांति  उनके  हम  से  संसार  के  gen  देशों  से



 ५२८९  बोइंग  में  हुए  ३०  अप्रेल  PA4y  श्रफ़ेशियाई
 सम्मेलन  के  बार  ५२९०

 में  वक्तव्य

 जिनमें  बड़े  राष्ट्र  भी  सम्मिलित  करण  की  होड़  के  बारे  में  एशिया
 व

 ग्राफ़िक  की

 सम्बन्ध हैं  |  हमें  यह  प्रतीत  होता  है  कि  चाहे
 चिन्ता  झ्र  निरस्त्रीकरण  at  अनिवायें

 mana  कीਂ  भी  अ्रभिव्यक्ति  की  गई इन  देशों  में  विद्यमान  परिस्थितियों के  या

 रूस  व  उनके  बीच  सम्बन्ध  के  बारे  में  कोई  भी  सम्मेलन  का  सब  से  अधिक  महत्त्वपूर्ण

 मत  परन्तु  उन्हें  उपनिवेश  किसी  प्रकार  भी  निश्चय  शान्ति  तथा  सहकारिता  की

 नहीं  कहा जा  सकता  दौर  ही  उनकी  घोषणाਂ  एकत्र  राष्ट्रों  ने  ऐ  से  सिद्धान्त

 कथित  परिस्थितियों  को  उपनिवेशवाद  की  बनाये  जो  उनके  पारस्परिक  तथा  संसार  केਂ

 श्रेणी  में  रखा  जा  सकता  सम्मेलन की  साथ  सम्बन्धों  पर  लागू  हों  |  ये  fara  में  लागू

 mie से  किसी भी  साधारण  वक्तव्य में  इस  हो  सकते  हें  कौर  उनका  ऐ  तिहासिक  महत्त्व

 प्रकार  सम्मिलित  करना  इसी  स्थिति  में  सम्भव  भारत  में  हम  ने  पिछोष्मासों  में  अन्य  देशों

 के  साथ  avd  सम्बन्ध  नियमित  करने हो  सकता  है  कि  सम्मेलन  में  अधिकतर

 भाग  लेने  हमें भी  मिला  उनविचारों
 की  दृष्टि  से  सिद्धान्त बनाये  थे  तथा  उन्हें

 श्र  प्रवृत्तियों  को  स्वीकार  करें  जो  उनको  पांच  सिद्धान्तों  के  नाम  से  पुकारा  है
 ।

 नहीं  यह  कहना  किसी  के  प्रति  अन्याय  की  घोषणा  में  इन  पांचों  सिद्धान्तों  शौर

 नहीं  है  कि  इस  विवाद  या  मतभे  द  से  उनमें  कुछ  बातों  जो  इन  सिद्धान्त

 अफ्रीकी  सम्मेलन  के  क्षेत्र  में  शीत  युद्ध  का  को  दृढ़  बनाती  जोड़ा  गया  हम॑ इस  बात

 प्रतिबिम्ब  पड़ता  जबकि  इन  सम्बद्ध देशों  पर  सकारण  प्रसन्न  होना  चाहिये कि  इस

 को  wer  मामलों  की  भांति  इस  मामले  पर  सम्मेलन  जिसमें  संसार  की  अराधी  सै

 moray  विचारधारा बनाये  रखने  का  अधिकार  धिक  जनसंख्या  के  प्रतिनिधि  उन  सिद्धान्तों

 ऐसे  मत  सम्मेलन  की  से  किसी  भी  के  पालन की  घोषणा की  है  यदि

 सूत्र बंधन का  भाग  नहीं  बन  यह  अच्छा  शान्ति  तथा  सहकारिता  प्राप्त  करनी  है

 उनकेਂ  व्यवहार  का  पथप्रदर्शन  करें  श्र  संसार
 दी  gat

 कि
 इन  विरोधात्मक विचारों  को

 स्पष्ट  भ्र भि व्यक्त  frat  गया  सम्मेलन  के  राष्ट्रों  के  सम्बन्धों  को  नियमित  करें
 ।

 के  लिये  यह  भी  अ्रधघिक  श्रेय  की  बात  है

 सभा  को  स्मरण  होगा  कि  जब  पांच
 कि  शान्तिपूर्ण  तथा  निरन्तर  प्रयत्न  के  च्

 या  हमारे  कथनानुसार  पंचशील
 एक  जो  समस्त  सम्बद्ध  राष्ट्रों  के

 दृढ़  विचारों  के  विरुद्ध  न  प्रस्तुत  हुआ  |
 प्रकाश  में  तब  संसार  के  विभिन्न  भागों

 का  ध्यान उनकी  भ्रांत  आक्षित पौर
 यह  उन  मामलों  में  से  एक  है  जिनके  बारे  में

 यह  कहा  जा  सकता  है  कि  सम्मेलन  का  एक
 कुछ  उनका  विरोध  भी  हुमा

 ।  हमारा मत

 वैषम्य  को  स्वीकार  करना  है  कि  उनमें  उस  सम्बन्ध  के  सिद्धान्तों  का  तत्त्व

 है  जिससे  fara  शान्ति  तथा  सहकारिता का
 परन्तु  एकता  प्रतिपादित रहता

 उदय  होगा  |  हमने  उन्हें  दैवी  rea  नहीं

 एशिया  कौर  अफ्रीका  ने  बहु-विनाश  के  बताया  है  या  उनकीਂ  संख्या  या  सूत्र बन्धन  के

 अस्त्रों  के  उत्पादन  तथा  प्रयोग  का  एक  ग्रा वाज़  are  में  कोई  विशष  पवित्रता  को  घोषणा  नहीं

 से  विरोध  किया  ।  सम्मेलन  ने  उनके  पूर्ण  की  उनका  सारांश  ठोस  यह  भ्

 निषेध  are  ऐसे  निषेध को  लागू  करने  तथा
 घोषणा  में  सम्मिलित भी  है  ।  कुछ  विकल्पों

 का  प्रस्ताव  किया  गया  था  इन  में से उसे  बनाये  रखने  के  लिये  कुशल  अन्तर्राष्ट्रीय

 नियन्त्रण  की  मांग  की  ।  इसने  ऐसे  Weal  के  कुछ  ने  विरोधात्मक  परिस्थिति  भी  उत्पन्न

 प्रयोगों  को  बन्द  करने  भी  मांग  की  ।  अ्रन्तिम  घोषणा  में  कोई  विरोध  नहीं  है  ।



 ५२९१  बोइंग  में  हुए  ३०  ी ध्रप्रल  १९५५  भ्रफ़ेशियाई  सम्मेलन के  KR8R

 में  वक्तव्य

 जवाहरलाल  न

 भारत  सरकार  गार्गी  घोषणा  में  सम्मिलित  रक्षा  प्रबन्धों  का  प्रयोग  न  किया  हम

 सिद्धान्तों  से  पूर्णतया  सहमत  है  भ्र  उनका  इस  बात  से  भी  प्रसन्न  हें  कि  घोषणा  में
 प्रारम्भ

 पालन  करेगी  |  उनमें  ऐसी  कोई  बात  नहीं  है  में  मानव  अधिकारों  के  दौर  इसलिए  सभ्यता

 जो  हमारे  देश  के  हित  या  हमारी  निश्चित  के  मूल  महत्वों  के  पालन  का  वर्णन
 यदि

 विदेश  नीति  के  विरुद्ध  हो  ।  सम्मेलन  ने  बोइंग  घोषणा  के  सिद्धान्तों  के

 अ्रतिरिक्त  कौर  निश्चय  न  करिये  तो  यह
 घोषणा  केਂ  एक  खंड  में  सामूहिक  रक्षा  का

 उल्लेख  है  सभा  को  विदित  है  कि  हम
 एक  स्मरणीय सफलता  होती  ।

 समझौते के  विरुद्ध  हें  में  ने  बार  बार  वास्तविक  कार्य  wie  स्वयं  सम्मेलन  में

 यह  कहा  है  कि  ये  जिन  का  TET  सफलता  के  बारे  में  इतना  ही  कहा  परन्तु

 शक्ति का  wea  श्र  से  वार्ताਂ तथा  atm  में  इस  ऐ  तिहासिक  सप्ताह  का  कोई

 राष्ट्रों  को  garry  पक्षों  में  सिलाने  का  यदि  हम  wal  स्थापित  उत्पन्न

 विचार  हमारे  विचारानुसार शान्ति  में

 सहायक  नहीं  है  ।  यहीं  विचार  है  ।  हुई  मित्रताश्रों  का  ध्यान  नहीं  रखते

 फिर  बैंकिंग  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  शर  पर्याप्त  बातचीत  का

 के  चाटंर की  दुष्टि  से  ग्राम-रक्षण का  उल्लेख  और  निजी  बातचीत  से  प्राप्त  कुछ  रचनात्मक

 करती  चाटकर  ५१)  के
 उपबन्धों  परिणामों  का  उल्लेख  होना  चाहिए  ।  ऐसे

 से  यह  स्पष्ट  हो  जाता  है  संयुक्त  परिणाम कुछ  एक  उन  कठिनाइयों के  सम्बन्ध

 राष्ट्र  संघ  के  किसीਂ  सदस्य  देश  पर  सशस्त्र
 में  प्राप्त हुए  हैं

 जो  हिन्द-चीन में
 जेनेवा  निश्चयों

 भ्रमण  होता  तो  सुरक्षा  परिषद्‌  द्वारा
 की  कर्यान्विति से  उत्पन्न  हुई  सम्बद्ध

 भ्रन्तर्राष्ट्रीय शान्ति  व  सुरक्षा  को  बनायें  रखने
 पक्षों की  प्रत्यक्ष  बैठकों  दूसरे  जिनमें

 हम  भी  सम्मिलित के  प्रयत्नों  से  इन के  लिये  ग्रावश्यक  कार्यवाहीਂ  करने  0.0

 व्यक्तिगत  या  सामूहिक  आत्म  रक्षण  का  नाइयों  को  दूर  करने  में  सहायता  मिली  है  प्रौढ़

 जन्मसिद्ध  अधिकार  इसका  उल्लेख  चाटंर  रिक  मित्रता हो  गई  है  ।

 से  किया गया  में  चाटकर  के
 ध्यान  ८  की

 लाशध्रोस  ate  वियतनाम  के
 are  भी  ध्यान  करता  जिसमें

 प्रादेशिक  प्रबन्धों  के  बारे  में  परिस्थितियों का
 लोकतन्त्रात्मक  गणराज्य की  यह  स्थिति

 हमें  खेद  है  कि  हम  दक्षिणी  वियतनाम  के

 सविस्तार  वर्णन  है  ।  डगर  घोषणा  में  यह
 सम्बन्ध  में  इस  मामले  में  न  बढ़  सके  ।

 स्पष्ट  में  कहा  गया  है  कि  सामूहिक  रक्षा
 इसके  लिये  समय  तौर  अधिक  प्रयत्न  की

 के  ये
 afar

 wet  के  aaa  होनें
 प्रा वश्य कता है

 हम  केवल  इस  सिद्धान्त  से  सहमत  ही

 नहीं  अपितु  इसका  स्वागत  करते  हें  ।  सभा  को  विदित  है  कि  जब  चीन  के

 चार्टर
 में  कथित  गद्दे  क्यों  के  लिए  हम  ने  सामूहिक  प्रधान  मंत्री  बोइंग  में

 उन्होंने
 सुदूर पूर्व में

 रक्षा  से  सहमति  प्रकट  की  है  ।  यह  भी  देखा  शर  विशेषकर  फा रमो सा क्षेत्र  में  तनाव  को

 जायेगा  कि  बांडंग  घोषणा  में  इस  मामले  के  कम  करने  के  लिये  अमरीका  से  प्रत्यक्ष  वार्ता

 सम्बन्ध  में  जो  विशेष  संरक्षण  सम्मिलित  करने  की  भ्र पनी  तत्परता  की  एक  जन॑  समूह  में

 राष्ट्रों  पर  कोई  बाह्य  दबाव
 न

 हो  घोषणा की  थी  ।  कुछ  समय  से  हमें  यह  पता

 बड़े  राष्ट्रों  के  विशेष  लाभ  के  लिये  सामूहिक  था  कि  चीन  प्रत्यक्ष  वार्ता  का  इच्छुक  है



 ५२९३  बॉक्स  में  हुए  ३०  अप्रैल  P84  भ्रफ़्शियाई  सम्मेलन
 के

 बारे  ५२९४

 में  वक्तव्य

 अरन्य  सम्बद्ध  पक्ष  भी  इस  बात  से  भ्र परिचित  बांडू  सम्मेलन  एक  ऐतिहासिक घटना

 नहीं  स्वयं  घोषणा  चीन  के  नवीन  यदि  केवल  यह  हुई  at  तो  स्वयं  बैठक

 व्यवहार  का  प्रतिपादन  नहीं  wat  fag  ही  एक  महान  सफलता  क्योंकि  इससे

 यह  बात  कि  यह  एशिया  ate  शअ्रफ़ीका  के  नयें  एशिया  श्र  अफ्रीका  की  उत्पत्ति

 उन  नये  राष्ट्रों  का  जो  स्वतन्त्रता
 की

 राष्ट्रों  के  सम्मेलन  में  खुल्लम  खुल्ला  कहा  गया

 अपेक्षतया  अधिक  महत्वपूर्ण  प्रगति  का  प्राप्ति  की  भ्र ग्र सर  हो  रहे  हें  संसार  में

 द्योतक है  ।  यदि  समस्त  सम्बद्ध देश  इस  उनके  कर्तव्य  सम्बन्धी  sas  विचारों का  पता

 9.0  ने  संस।र  की  आराधी  से  भ्रमित अवसर  का  प्रयोग करते  ह  तो  इस  से  शांतिपूर्ण

 हल  का  उपाय  निकल  सकता  है  +  जनसंख्या  के  विश्व-मामलों  में  राजनीतिक

 आपत्ति  की  अधि घोषणा कीਂ  है  ।  इसने  किसी

 प्रधान  मंत्री  चाउ-एन-लाई  से  कई  बार
 के  भीਂ  प्रति  भ्र मित्रतापूर्ण चुनौती  या  शत्रुता

 मेरी  बातचीत हुई  ।  उनमें  कुछ  फारमोसा  ar  झ्र भि व्यक्ति नहीं  बल्कि  नये

 बारे में  मेरे  निवेदन  पर  श्री  कृष्ण  मेनन  महत्वपूर्ण  सहयोग  की  श्रधिघोषणा की  है  |

 ने  भी  चीन  के  प्रधान  मंत्री  से  इस  प्रश्न  केਂ  प्रसन्नता की  बात  है  कि  वह  धमकी

 ant  बात  की  ।  विगत  कुछ  मासों  में  हमें  या  बल  या  नये  शक्ति गू टों  के  रूप  में  नहीं  है
 ।

 फारमोसा  प्रशन  पर  लन्दन  बोइंग ने  क्रियात्मक  भ्रादश्षवाद  के  लिये  एशिया

 श्रोटावा  की  प्रतिक्रियाद्यों और  प्रवृत्तियों  के  शर  अफ्रीका  के  नये  राष्ट्रों  की  क्षमता  का

 बारे  में  भी  कुछ  ज्ञात  हुमा  है  ।  हम  प्राय  संसार में  अ्रधिघोषणा की  क्योंकि  हम  ने

 सरकारों के  लिये  कुछ  नहीं  कह  केवल  अपना  काय  थोड़े  समय  में  किया  भर  याद  हाः

 अपने  विचार  बता  सकते  हें  तथा  उन  पर  रिक  महत्व  के  निश्चय  जो

 निर्णय  के  अनुसार  कार्य  कर  सकते  एश  हमारी
 ष्टीय  सम्मेलनों म॑  नहीं  होते  रम  अपनी

 इस  भ्रनुभूति  में  वृद्धि  हुई  है  क्रि  यदि  कोई  वार्ता  एकता  की  धारणा  या  अपनी  सफलता  से

 न  हो  तो  संकट  की  गम्भीरता  कौर  हमारे  समक्ष
 पृथक त्व तथा  प्रपनत्व  की  कौर  नहीं  बढ़े  हैं  ।

 प्रस्तुत  भयंकर  विकल्प  की  दृष्टि  से  खाई
 को  सम्मेलन का  प्रत्येक  महान  निश्चय

 पाटन  के  प्रयत्न  श्रनिवायं ह्  हम  महसूस
 पूर्वक  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  प्र  विश्व  समस्याओं

 ara  करते  ह  कि  सन्तोषपूर्ण  शर  निरन्तर  तथा  प्रादे शो  का  उल्लेख  करता  है  ।  हमारा

 प्रत्ययों  का  कुछ  परिणाम  हो  उनके  तौर  विश्वास  है  कि  हमारे  महान  संघ-संयुक्त  राष्
 संकेत  मिलें  ।  इस  झगड़े  में  हमें  यह

 संघ--ने  बोइंग  से  शक्ति  प्राप्त  की

 शिकार  लाभ  है  कि  हमारी  दोनों  पक्षों  से
 इसका  ae  है  कि  विश्व  संघ  कਂ  काय

 मित्रता है  ।  हम  कोइ  पक्षपात  स्वीकार  नहीं
 लक्ष्य  प्राप्ति  में  एशिया  कौर  stat  को

 करते  प्रो  शान्ति  उत्पन्न  करने  वाले  किसी  अधिक-से-प्रतीक भाग  लेना  चाहिये  1

 भा  प्रयत्न  के  सम्बन्ध  में  हम  अपने  को  वर्जित

 अनुभव नहीं  करते  |  हम  इस  महान  संकट  ast  सम्मेलन  ने  संसार  का  ध्यान

 के  दूर  करने  इन  प्राप्त  अवसरों  से  लाभ  आ्रार्काषित  आरम्भ में  इस  से  घृणा  और

 उठाना  चाहते  हे  |
 बोइंग  वार्ता  को  चालू  शत्रुता  हुई

 ।
 यह  प्राणांत  शर  wat  में

 रखने  के  प्रधान  मंत्री  चार-एन-लाई  परिणत
 हुई  झ्र  मुझ  यह  कहन  में  प्रसन्नत

 ने  श्री वी  ०  के  ०  कृष्ण  मेनन  को  पीकिंग  कराने  होती  है  कि  यह  बाद  में  सद्भावना  ak  मित्रता

 के  लिये  भ्रामंत्रित किया  में  ने  यह  प्रसन्नता -  में  बदल  सम्मेलन  कीਂ  प्रारम्भिक  भ्रान्ति

 पूर्वक  स्वीकार  कर  लिया  है  बैठक
 में  मेंने  जो  मत  प्रकट  उनमें म  ने



 ५२९५  भारत  का  २०  अप्रैल  १९५५  राज्य  बैंक  विधेयक  ५२९६

 जवाहरलाल  ने

 सम्मेलन  से  हमारे  पड़ोसी  आस्ट्रेलिया  शर  निवेदन  करूंगा  कि  वे  च्  उन  संशोधनों  की

 न्यूज़ीलैंड  को  सद्भावना यें  मे  जने  को  कहा  खण्डानुसार  संख्या  दे  दें  जिनको  वे  प्रस्तुत

 जिनके  जैसे  कि  बाकी  संसार  के  करना  चाहते  हें  |

 हमारे  हृदयों  में  भ्रत्यधिक  भ्रातृत्व  खण्ड  )
 नहीं

 के  अतिरिक्त
 और

 कुछ  नहीं  |  में  महसूस  अध्यक्ष  महोदय  प्रदान  यह  है

 करता  हूं  कि  एशियाई  भ्र  अफ्रीकी  सम्मेलन
 खण्ड  २  विधेयक  का  रंग  बने  1.0

 का  संदेश  यहीं  है  प्रौढ़  हमारे  नवजात  स्वतन्त्र  प्रस्ताव  स्वीकृत  हम्ना  ।

 हुए  राष्ट्रों  की  पुरान  भर  भली  भांति  व्यवस्थित
 खण्ड  २  विधेयक में  जोड़  दिया  गया  ।

 देशों  तथा  वहां  के  लोगों  के  प्रति  वास्तविक
 खण्ड  २--(  राज्य  बक  को

 यही  भावना  है  ।  बोइंग  ने  उन  राष्ट्रों

 जो  wit  पराधीन  हँ  परन्तु  स्वतन्त्रता  केਂ  लिये
 श्री  मूलचन्द  दब

 भारत के  राज्य  बेक  फे  सम्बन्ध प्रत्याशी  उनके  साहसपूर्ण  संग्राम  में  और

 स्वतन्त्रता  तथा  न्याय  के  लिय  उनकेਂ  प्रयत्नों  में  में  अपना  यह  संशोधन  प्रस्तुत  करता  हूं
 कि

 में  डड  रहन  के  लिये  ara  प्रस्तुत  की  है
 ।  राज्य  बक  एक  निर्गमित  निकाय  होगा  भ्र ौर

 बोइंग  में  हुए  सम्मेलन की  बैठकों से
 भारत  का  राज्य  प्रैंक  नाम  से  करेगा  |

 राजस्व  कौर  रक्षा  व्यय  मंत्री जी  कुछ  प्राप्त  दश्  वह  महत्वपूर्ण

 युग-प्रवास  तथापि  बोइंग  सम्मेलन  को  ए०  सी ०
 :

 इसका  प्रारूप सही  है  क्योंकि

 इसे  हमने  इम्पीरियल  बैंक  श्राफ  इण्डिया
 मानव  इतिहास  के  महान  झ्रान्दोलन  का  भाग

 न  मान कर  पाक  घटना  मानना  इतिहास  का  शधघिनियम  से  लिया  है  हम  श्राप  का

 संशोधन  स्वीकार करने  को  तैयार  नहीं हें  । भ्रमात्मक  भ्रध्ययन  होगा  ।  यह  बाद  कीਂ  बात

 है  जो  अधिक  ठीक  है  कौर  जिसका  ऐतिहासिक  श्री  मूलचन्द दुबे
 :

 तब  तो  में  इसे  वापिस

 महत्व  है  |
 लेना  चाहता  हूं

 ।

 अन्त  में  इस  सभा  से  निवेदन  करता  हूं
 अध्यक्ष  महोदय

 :
 में  इसे  सभा  फे  समक्ष

 कि  वह  सम्मेलन  की  केवल  सफलता  दौर
 नहीं  रख  इसके  वापिस  लिये  जाने

 प्राप्तियों  पर  ही  विचार  न  aha  उस
 का  कोई  प्रदान  नहीं  |  यह  है

 :--

 महान  कायें  कौर  दायित्वों  पर  विचार  करे
 खण्ड  ३  विधेयक  का  अंग  बने  1.0

 जो  इस  सम्मेलन  में  हमारे  भाप  लेने के

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 |

 स्वरूप  हमारे  ऊपर  श्री  जाते  भारत  सरकार

 को  है  कि  इन  दायित्वों  को  निभाने  में  खण्ड  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  |

 हमारा  देग  हमारे  लोग  पीछे  नहीं  खण्ड  प्राधिकृत

 इस  प्रकार  eu  aud  एतिहासिक  लक्ष्य  की
 श्री  ए०  एम०  थामस  )

 प्राप्ति  में  एक  पग  और  झाग  बढ़ेंगे  ।

 में  पृष्ठ  २  पर  पंक्ति  २६  तथा  २७  में

 करोड़ਂ  के  स्थान  पर  करोड़ਂ  रखने

 रत  का  राज्य  बेक  विधेयक  फे  लिये  भ्र पना
 संशोधन  प्रस्तुत करता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  सभा  भारत  का  ग्रामीण  उधार  सर्वेक्षण  प्रतिवेदन  में  यह  कहा

 जय  aa  गठित  करने  वाले  विधेयक  पर  गया  है  कि  wat  का  वितरण  कर  किया  जाये

 खण्ड  विचार  करेगी  ।  म  माननीय  सदस्यों  से
 ग्रोवर  प्राधिकृत अंश  पूंजी  में  पर्याप्त  द्धि  किस



 राज्य  बेंक  विधेयक  ५२९८
 ५२९७  भारत  ३०  भ्रप्रे ल  १९५५

 तरह  की  जाये  ।  में  इस  बात  से  सहमत  हूं
 श्री  एस०  एस०  मोरे  :

 कि  काम  में  लगी  पूंजी  या  होने  वाले
 Ms  हमारा  यह  अनुभव  है

 कि
 सारे

 बैंक  अधिकतर  नगरों  में  हें  वहां  भी  उनका
 कार्य  का  प्राधिकृत  या  निर्गमित  पूंजी  से  कोई

 घनिष्ट  सम्बन्ध  न  हो  ।  बैंक  होने  फे
 कार्य  अधिकतर  वाणिज्यिक  संस्थानों  तक  ही

 सीमित  है  ।  नाथन  यह  विधेयक  गांवों  में  उधार HU  खयाल है  कि  इसका कुछ  सम्बन्ध
 देने पर  जोर  देने  के  लिये  है  ।  में  यह  जानता

 है  र  सरकार  ने  स्वयं  यह  सिद्धान्त  स्वीकार

 कर  लिया  क्योंकि  इन्होंने  भारतीय  बेकिंग  हूं  कि  इस  बैंक  के  ५४५  प्रतिशत  भ्रंश  रिज  ं

 बैंक  को  जायेंग े।  नियन्त्रण कारी  अधिकार
 समवाय  अधिनियम  भी  बनाया  है  ।  भारतीय

 के  समान  वितरण  के  में  सरकार  को
 बेकिंग  समवाय  अ्रधिनियम  की  धारा  ११  म

 कहा  गया  है  कि  यदि  किसी  बेक  की  शाखायें
 सुझाव  देता  हुं  कि  कुछ  war  देहातों

 को  कौर

 विशेषकर  कृषकों  को  दिये  जिनको  लाभ
 एक  से  अधिक  या  एक  राज्य  के  एक  से

 अधिक  ज़िलों  में  खोली  जायें  तो  उस  बैंक  की  पहुंचाना  ही  इस  विधेयक  का  उद्देश्य  है  ताकि

 पूंजी  में  भी  तत्सम्बन्धी  वृद्धि होनी  चाहिये
 उन्हें  श्रावस्ती  नियंत्रणकारी  अधिकार  मिल

 सकें  ।
 इस  विधेयक  को  विचार  के  लिये  प्रस्तुत

 करते  हुए  स्वयं  वित्त  मंत्री  ने  भी  कहा  था  कि

 किए  :  संशोधन  के  माननीय
 इस  बेक  की  स्थापना  का  उद्देश्य  हमारे  ग्रामीण

 प्रस्तावक  स्वयं  ही  बता  चुके  हूं  कि  विधेयक
 जीवन  का  पुर्ननिर्माण करना  कौर  ग्रामों में

 जान  फूंकना  है
 ।

 विधायक  के  अनुसार
 में  परन्तुक  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  प्राधिकृत

 पूंजी  में  वृद्धि  कमी  कर  सकती  में  नहीं इसकी  न्यूनतम
 ४००  शाखायें  होंगी  कौर  मेरे

 विचारानुसार यह  स्वेता  उचित  है  कि  हम  समझता  कि  अभी  प्रतीक  प्राधिकृत  पूंजी  लगाने

 अपने कार्य  की  दृष्टि  से  प्राधिकृत पूंजी  पर  भी
 कीਂ  भ्रावस्यकता है  ।  यदि  अंश  जनता को  न

 बेचे  जा  सके  श्र  जनता  से  उतनी  पूंजी विचार  करें  ।
 प्राप्त  न  हो  सकी  तो  इससे  कठिनाइयां

 हुक्म  fag  पीठासीन  उत्पन्न  हो  सकता  है  कि  संचित

 निधियों  को  पूंजी  का  रूप  देना  पड़े  जो  बेक
 विधेयक के  अनुसार  बैंक  के  ५५  प्रतिशत

 के  लिये  भ्रमणी  बात  न  बैंक  केवल
 अंश  ford  बेक  arn  इण्डिया  को  मिलेंगे  और

 प्राधिकृत  पूंजी  से  ही  कायें  नहीं  करता
 ay  CY  प्रतिशत  जनता  को  ।  विधेयक  में

 स्थानीय  ats  श्र  स्थानीय  समितियां  बनाने
 अपितु  अधिकतर  उस  विक्षिप्त

 धन
 से  काम

 करता  है  जो  उसके  पास  प्राप्य  होता  है  ।  ग्रामों

 का  उल्लेख  Wa:  यह  उचित  है  कि  इसके  में  उधार  के  कार्य  के  लिय  इसके  पास  कदाचित
 अंशधारी  सम्पूर्ण  देश  में  फैले  हों  ।  इस  दृष्टि  से  २००  करोड़  रुपये  माननीय  सदस्य
 भी  में  चाहता  हूं  कि  प्राधिकृत  निर्गमित

 ने  ग्रामीण  उधार  सर्वेक्षण  प्रतिवेदन  का  उल्लेख

 पूंजी  में  वृद्धि  की  जाय  ।  में  मानता  हूं  इस
 किया है  प्रतिवेदन  जिस  पूंजी  का  उल्लेख

 सम्बन्ध  में  खण्ड में  एक  परन्तुक  जोड़ा  गया
 किया  गया  है  उसका  arene  इम्पीरियल  बेक

 परन्तु  मेरा  निवेदन  है  कि  केन्द्रीय
 और  राज्य-संबद्ध बैंकों  पूंजी है  ।  इन

 सरकार  को  यह  अधिकार  देना  उचित  नहीं
 बैंकों  को  भी  इस  बेक  में  मिलाने की

 wad  स्वयं  संसद्‌  को  इस  कौर  ध्यान
 सिफारिश की  गई  जब  ये  बैंक  इस  बैंक  में

 देना  चाहिये  ।
 मिल  जायेंगे  तो  इसकी  प्राधिकृत  पूंजी  में  भी

 सभापति  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  शुभ्रा  ।  वृद्धि हो
 जायेगी

 ।  में  नहीं  समझता कि  इस
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 [att  ए०  सी  ०

 संशोधन  को  स्वीकार  करने  कीਂ  कोई  सरकारी  लोगों को  देने  जा  रहे  क्या  भारत

 कहा  है  ।  सरकार  इम्पीरियल  बेक  जेसी  भारी  संस्था  पर

 श्री  एस०  एस०  मोरे  के  सुझाव  के  बारे  पूर्ण  नियन्त्रण  करने  के  लिये  €  करोड़  रुपय  नहीं

 में  मेरा  खयाल  है  कि  सरकार  ait  रिज़र्व  बेक  दे  सकती  ?  इस  प्रक्रिया से  में  यही  समझता

 को  यह  ध्यान  रखना  चाहिये  कि  wear  छोट  छोटे  यह  गैर-सरकारी  लोगों  के  जिन  का

 अंशधारियों को  dt  दिये  जायें  ।  में  समझता  सरकार  पर  नियन्त्रण सरपंच  इसी

 हूं  कि  रिजर्व  बैंक  के  मामले  में  भी  यह  किया  कारण  यह  किया  जा  रहा  परन्तु  में  जानता

 गया  था  ।  अंशों  का  वितरण  करते  समय  यह  हूं  कि  हम  समाजवादियों को  इस  बड़ी

 इस  मामले  में  भी  किया  जा  सकता  है  ।  संस्था  के  राष्ट्रीयकरण की  आवश्यकता  के  बारे

 संशोधन  स्वीकारे  नहीं  है
 ।  में  नहीं  समझा  सकते  ।  मेरा  यह  संशोधन

 सभापति  महोदय  द्वारा  श्री  ए०  एम०  है  कि  गैरसरकारी  लोगों  ६. 6:18  २०  प्रतिशत

 से  अ्रधिक न  हों  । थामस  का  संशोधन  मतदान  केਂ  लिये  रखा

 तथा  ग्र स्वीकृत  ।  इसी  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव  करता  हूं
 कि

 सभापति  महोदय  :  में  इस  खण्ड  को  पृष्ठ  3,  पंक्ति  १  अर
 र

 सभा  के  मतदान  के  लिये  रखता  हूं
 :  percentਂ

 wat यह  है  :
 के  स्थान  पर

 “
 Eighty

 percent
 ी

 [
 “

 अस्सी  प्रतिशत  |
 खण्ड  ४  विधेयक  का  बनें ह

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  |

 सभापति  महोदय  :  संशोधन  प्रस्तुत

 खण्ड  ४  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।
 out  |

 खण्ड  q—— ( frtfre  श्री  टी
 ०  एन०  fag  बनारस-पूर्वे

 मं  साधन  द्वारा  कहीं  गई  बातों  से  सहमत
 श्री  साधन  गुप्त  )  :

 खण्ड  ४५  में  निगमित  पूंजी  का  इस  बात
 नहीं  हूं  कि  किसी  भी  चीज़  का  राष्ट्रीयकरण

 पुराणो  और  उसकी  पूंजी  का  कोई  भाग  अन्य

 का  उल्लेख  है  कि  कितनी  पूंजी  रिजव बेक के बेक  के
 व्यक्ति  के  पास  न  हो  ।  हम  सब  मानते  हें

 द्वारा
 सरकार  के  हाथ  में  और  कितनी  पूंजी

 कि  गैर-सरकारी  सार्थों  भी  सरकारी

 जनता  के  हाथ  में  चावड़ी के  समाजवाद
 नियन्त्रण हो  सकता  है  ।  यदि  सरकार की

 भ्र दु भुत  व्यवस्था के  कारण  ५,६२,४५०,०००

 रुपये  के  मूल्य  के  अंशों  के  लिये  हमें  २०  करोड़
 बैंक  का  नियन्त्रण भ्र  प्रबन्ध  कर  सकती  है

 रुपये  देने  पड़  I  उन्हें  प्राप्त  करने  के
 तो  अंशों  के  हस्तान्तरित करनें  में  कोई  हानि

 नहीं है  ।
 हम  फिर  उन  का  wy  प्रतिशत  भाग  गैरसरकारी

 लोगों  को  देने  जा  रहे  परन्तु मेरा  खयाल  है  में  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  प्राप्त

 कि  प्रत्येक  व्यक्ति  इस  बात  से  सहमत  होगा  कि  किय  गये  sal  में  से  कुछ  wer  व्यक्तियों  को

 समाजवाद  का  है  उत्पादन  केਂ  साधनों  पर  बेचने  का  यदि  निश्चय  किया  गया  तो  वे  किस

 राष्ट्र  का  स्वामित्व होना  अतः, मेरी समझ में मेरी  समझ  में  मूल्य  पर  बेचे  हमें  उस  मूल्य  से  कम

 नहीं  प्राता  कि  यह  कैसा  समाजवाद  है  ?  हम  पर  न  बेचना  पड़े  जिस  पर  हम  खरीद  र  हू

 इस  प्रकार  कुल  करोड़  रुपये  के  भ्रंश  भ्र धि नियम में  इस  विषय  पर  कुछ  नहीं



 राज्य  बेक  विधेय #  ५३०२ ५३०१  भारत  का  ३०  क. ग्रघ्र ल  १९५५

 दिया  गया  है  जिससे  कि  निदेशक  ats  को  एसा  भी  इस  बैंक  के  साथ  सम्बद्ध  किये  जायेंगे  ।

 करने  से  रोका जा  वे  जिसे  चाहे उस  में  संशोधन  का  विरोध  करता  हूं  ।

 ज  पर  ग्रंथ बे  च  में  वित्त  मं  त्री  से  पुछना
 श्री ए०  सी  ०

 गृह
 :

 मेरे  विचार
 में  उन

 चाहता  हुं  कि  उन्होंने  क्या  उपाय  किये हूं  दो  पूर्व  वक्ताओं  ने  जिन्होंने  संशोधन  का  विरोध
 f  ऐसे  सौदों  में  हमें  क्षति  न  उठानी  पड़े  ।

 किया उन  सदस्यों के  तर्कों  का  उत्तर

 दे  दिया  जिन्होंने  इस  का  समर्थन  किया
 को  एस०  सक्सेना

 :  मे  श्री  साधन  गुप्त  के  संशोधन
 aa  प्रतिशत  war  रक्षित  बेक  केਂ  पास

 का  समर्थन  करता  रि  मुझे  इस  पर  बहुत  रखना  श्रावक नहीं  है  ।  यह  स्मरण  रखना

 श्राइचयं है  कि  २०  करोड़  रुपय  के  भ्रंश  खरीदने  चाहिये  कि  इस  विधेयक  का  उद्देश्य  बैंकिंग

 के  बाद  ड्राप  फिर  इतने  अ्रांशिक रूप  से  जनता  उद्योग  का राष्ट्रीयकरण करना  नहीं  इसका
 द्वारा  नियंत्रित  बेंक  बनाना  चाहते  हैं  ।

 उद्देश्य  इम्पी  रियल  बेक  पर  पुरा  नियन्त्रण  प्राप्त

 खरीदने  वालों  में  से  अधिकतर  करना  ताकि  इसे  ग्रामीण  महाजनी  के  लिये

 बड़े  उद्योगपति  जो  अपनें  हितों  प्रयोग किया  जा  सके  जेसा  कि  ga  वक्ता  ने

 में  बैंक  पर  नियन्त्रण  रखेंगे  ।  अप  को  राज्य
 कहा  यह  भ्रमणी  बात  है  कि  ग्रामीण  महाजनी

 बेक  का  पुर्णतया  राष्ट्रीयकरण  करना  चाहिये  के  लिये  कौर  वाणिज्यिक  कारबार  के

 था  are  ४४  प्रतिश्त  पर्दा  फिर  से  ग़र-सरकारी  गर-सरकारी  पक्षों  को  इस  के  साथ  सम्बद्ध

 पूंजीपतियों  को  नहीं  बेचने  चाहियें  ।  ऐसा  किया  जाये  ।  किन्तु  रक्षित  बंक  के

 करन  से  सार्वजनिक  धन  का  अपव्यय ही  होगा
 सरकार  का  इस  बक  पर  पुरा  नियन्त्रण  लोगा

 मेरे  विचार  में  यह  प्रस्ताव  बिल्कुल  गलत  है  ।
 यदि  माननीय  सदस्य  यह  देखें  कि  केन्द्रीय  बोले

 इस  उद्योग  में  कोई  गे  र-सरकारी  क्षेत्र  नहीं  होना
 तथा  aq  समितियों  का  संघटन  किन  किया  गया

 चाहिये  |  आपको  यह  संशोधन  स्वीकार
 र  इस  बेक  के  कार्यपालक  पदाधिकारियों

 कर  लेना  चाहिये  ।
 की  नियुक्ति

 की
 प्रक्रिया  क्या  तो  उन्हें

 इस  बारे  में  कोई  सन्देह  नहीं  रहेगा
 ।  अतः में

 श्री  ए०  एम०  थामस  :  में  श्री  साधन
 इस  संशोधन  का  विरोध करता  हूं  ।

 गति  के  संशोधन  का  विरोध  करता  हुं  ।  मुझे

 अपन  मित्रों  का  यह  तके  समझ  में  नहीं  छापा  कि  सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  कि  :

 राज्य  बक  का  पूर्ण  रूप  से  राष्ट्रीयकरण  किया
 पृष्ठ  पंक्ति  १  ae  २ जाये  |  मुख्य  बात  देखने  की  यह  है  कि  क्या

 इस  विधेयक  के  द्वारा  सरकार  को  उस  संस्था
 five  percentਂ

 पर  नियंत्रण  प्राप्त  हो  सकता  वर्तमान  प्रबन्ध  के स्थान  पर  percentਂ

 के भ्रनसा च्झ  सरकार  इस  बेक  पर  हर  प्रकार  का  [  प्रतिशतਂ  |  दाब्द रखें  जायें

 नियन्त्रण  रख  सकती  है  ।  जनता  को  भी  कुछ

 अंश  देना  वांछनीय  कहा  गया  है  कि  इसका
 प्रस्ताव  प्रस्वीकृत  ।

 मुख्य  उद्देश्य  ग्रामीण  ऋण  का  विस्तर  करना  सभापति  महोदय
 :

 प्रदान  यह  है  कि  :

 क्या  यह  वांछनीय  नहीं  है  कि  वे  लोग  जो

 अंश  खरीदना  चाहते  इस  संस्था  के  स्वामी
 ह  ५  विधेयक  का  att  बने  ।

 श्र  उसके  फलानुभोगी भी  बन  सकें  ।  यह
 प्रस्ताव  स्वीकृत

 स  तथा  के  हित  में है  कि  कुछ  गैर-सरकारी  हित  खण्ड  y  विधेयक में  जोड़  दिर
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 खण्ड  a (aT  रियल  बेक  की  आस्तियों  की  नकल  है
 |

 किन्तु  इस  खण्ड  में  से  कुछ  शब्द

 दायित्वों  को  राज्य  बंक  को  निकाल  दिये  गये  हैं  ।  इस  का  महत्व  में  नहीं

 हस्तांतरित  समझ  सका  |  उदाहरणतया मूल  भ्र धि नियम  में

 शब्द  के  बाद  बन्धकपत्र

 श्री  Qo  ato  में  प्रस्ताव  करता
 झर  करार  तथा  ea  ललित  ये  शब्द  यह

 हूं  दाऊद  इस  खण्ड  में  नहीं  हैं  ।  इससे  न्यायालय

 पृष्ठ  ३,  पंक्ति  ८  ६  में  fromਂ
 समझेंगे  कि  ऐसा  करने  में  विधान  मंडल  का

 ले  करਂ |  के  स्थान  पर

 शब्द  रखा  जाये  ।  कोई  विशेष  ee  था

 |

 सरकार  इसे  स्पष्ट

 श्री  मूलचन्द  दुबे  ने  पृष्ठ  पंक्ति  २९  श्री ए०  सो ०  गृह
 :  जहां  तक  संशोधन

 तथा  ३२  से  ३५  के  सम्बन्ध  में  अपने  दो  संशोधन  संख्या  'So  का  सम्बन्ध  यह  आवश्यक है

 संख्या  go  2&4  प्रस्तुत  किये
 |  क्योंकि  केवल  वही  लिखित  जो  कि  इम्पीरियल

 बेक  केਂ  विरुद्ध  प्रवर्तनीय  राज्य  बेक  केਂ  विरुद्ध श्री  मूलचन्द दुबे  :  मेरा  पहला  संशोधन

 खण्ड  ६  के  उपखण्ड  (३)  के  बारे  में  है
 ।

 में  ने  प्रवर्तनीय हो  सकती  है  ।  संशोधन  संख्या  १९१

 मेरे  विचार  में  हमारा  वर्तमान  प्रारूप
 प्रस्ताव  किया  है  कि  इस  उपखण्ड  के  बाद

 निम्न  परन्तुक  जोड़  दिया  जाये  :  माननीय  सदस्य  द्वारा  सुझाये  गये  प्रारूप  से

 इस  उपधारा  में  उल्लिखित  श्रमिक  अच्छा  है
 ।

 श्री  मोरे  ने  जो  कुछ  कहा  है

 लिखित  सदा  विधि  द्वारा  प्रवर्तनीय
 वह  भी  प्रारूप  सम्बन्धी  परिवर्तन  ही  है  ale

 होंगे  पी  मेरे  विचार  में
 विधेयक

 में
 जो

 कुछ  कहा  गया  है

 श्राप  देखेंगे  कि  इस  खण्ड  में  ये  शब्द  प्रयोग
 उसका  प्रारूप  अधिक  बरच्छा  है  ।

 किये गये  हैं  सभापति  महोदय  :  क्या  माननीय  सदस्य

 संविदा  सब  प्रकार  के  ऐसा  चाहते  हें  कि  उनके  संशोधन  मत  के  लिये

 ठ्  fi  पै  प्रस्तुत  किये  जाये ं?

 एक  संविदा  विधि  द्वारा  प्रवर्तनीय  होता

 श्री  मूलचन्द  दुबे
 :  में  अपने  संशोधन

 है  किन्तु  लिखित  के  बारे  में  ऐसा  नहीं  कहा  जा

 सकता  शब्द  रखने से  राज्य  को  वापिस  लेना  चाहता हूं  ।

 बेक  पर  ऐसा  दायित्व  पड़  सकता  जो  विधि  सदन  की  शभ्रनुमति  वापिस

 के  अ्रनुसार उस  पर  नहीं  पड़ना  चाहिये
 लिये  गये

 ऐसी  होनी  चाहियें
 जो  कि  विधि

 a
 द्वारा  प्रवर्तनीय हो  |  सभापति  महोदय :  अरब  में  and

 मेरा  दूसरा  CR8  एक  संशोधन  मत  के  लिये  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 छोटा  सा  शाब्दिक  संशोधन  है  ।  यदि  इसे

 स्वीकार कर  लिया  उपखण्ड की

 भाषा  कौर  सरल  हो  जायेंगी  ।  पृष्ठ  ३,  पंक्ति ८  और  € में  ‘as  from’

 श्री  एस०  एस०  मोरे  :
 में  एक  स्पष्टीकरण  [  से  ले  दाऊद  के  बाद

 शब्द रखा  जाये
 चाहता  हूं  ।  खण्ड  ६  लगभग  भारत

 का

 इम्पीरियल बैंक  १९२० की  धारा  ४  प्रस्ताव  स्वीकृत  ।
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 ALU ata,  d  or  until  his सभापति  महोदय  :  प्रदान  यह  है
 :  Bank  is  termin

 ६,  संबोधित  रूप  a,  विधेयक  remuneration,  terms  or  condi-

 का  बने  1.0  tions  are  duly  altercd  by  the

 State

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  ।

 rec
 |  ्  (१)  निश्चित  तिथि से  तत्काल

 खण्ड ६,  संशोधित  रूप  में  विधेयक में

 पुर्व  इम्पीरियल  बैंक  में  सेवामुक्त जोड़  दिया  गया  ॥

 रियल  बैंक  at  प्रत्येक  पदाधिकारी

 खण्ड  ७--(इम्पो  रियल  बेक  के  वर्तमान  प्रिया  अन्य  कर्मचारी  प्रबन्धक

 शिकारियों  और  कमरा  रियों  की  सबा  उप प्रबन्धक  fea  कौर  अन्य

 का  राज्य  बक  की  हस्तांतरण  )  निदेशकों  निश्चित  दिन को

 तब  से  राज्य  बैंक

 श्री  ए०  सी  ०  गह  :
 में  प्रस्ताव करता  हूं  :  पदाधिकारी  अथवा  सत्य  कर्मचारी

 aq  कौर  पदावधि के

 (१)  पृष्ठ  ३  शर ४  पंक्ति  ३७  से  fat  पारिश्रमिक  पर  उन्हीं
 ४२  शौर  १  से  ८  के  स्थान  पर  निम्न  शब्द  रखें  निबन्धों और  शर्तों

 ~

 लि  उपदान  कौर  अन्य  बातों के  बारे

 में  उन्हीं  अधिकारों  atk  विशेषाधिकारों

 “7  (1)  Every  officer  or  other

 employee  of  the  Imperial  Bank
 को

 प्राप्त  करता  उसमें  पद

 अथवा  सेवा
 को

 धारण  जिनहें
 (excepting

 the  managing  director,

 the  deputy  managing  direct»:  ae  निश्चित fer  को  धारण  करता

 यदि and  other  directors)  in  the  emp-  इम्पीरियल बंक  उपक्रम
 ~

 राज्य  बेक  में  निहित न  जाता loyment  of  the  Imperial  Bank

 immediately  before  the  appointed  और  इसी  प्रकार  धारण  wa

 day  shall,  on  and  from  the  ap-
 जब  तक  fe  राज्य  ्य  में  उसकी

 pointed  day,  become  an  officer
 सेवा  समाप्त  नहीं  कर  जाती

 or  other  employee,  as  the  case

 भ्रमणा  जब  तक  कि  राज्य  बेक  द्वारा
 may  be,  of  the  State  Bank,  and  se

 sae  निबन्ध  अथवा  शत shall  hold  his  office  or  service

 therein  by  the  same  tenure,  at  यथाविधि  परिवतित नहीं  कर  दी  जातीं

 the  same  remuneration  and  upon

 the  same  terms  and  conditions

 and  with  the  same  rights  and
 (२)  पृष्ठ  ¥;  पंक्ति  ११  में

 privileges  as  to  pension  gratuity
 bankਂ  [seitier st

 and  other  matters  as  he  would  x
 के  पहचान  ‘‘or  any have  held  the  same  on  the  appoin-

 or ted  day  if  the  undertaking  of  the  prov:dent,  pension

 other  fund  or  any Imperial  Bank  had  not  vested

 in  the  State  Bank,  and  shall  authority  administering

 such  fund.
 पी

 continue  to  do  so  unless  and  [  अथवा  कोई

 until  his  employment  in  the  State  निवृति-बेसन
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 ए०  सी०
 or  from  any  authority  adminis-

 निधि  का  करने  वाला  कोई
 tering  the  fund,  unless  the  Cant-

 ral  Goverment  has,  by  general  or
 प्राधिकारी  1]  ee  रखें  जायें  ।

 confirmed  the special  order,

 appointment,  promotion  or  in-

 crement  or  has  directed  the

 continued  grant  of  the  pension, (३)  qs ४,  पंक्ति  १२  में
 “

 State
 >

 Bank  वं  allowance  or  other  benefit  as

 the  case  may स  |  |  any  provident,

 or  other  fund pension,

 or  any  authority  admi-

 such  fund.’  उपधारा  (१)  अथवा
 nistering

 कोई  भविष्य  धारा  (२)  में  उल्लिखित  बात  के

 वेतन  waar  wea  wear  ऐसी  होते  हुए  किसी  व्यक्ति की  १९

 निधि  का  प्रशासन  करने  वाला  कोई  Peuv  के  पश्चात  कौर  निश्चित  दिन

 से  पुर्व  की  गयी  कोई  नियुक्ति  अथवा शब्द  रखे  जायें  ।

 उसे दी  गई  कोई  वतन-वू ८  द्धि

 भत्ता  अथवा  द्न्य

 प्रकार  जो  कि (४)  पृष्ठ ४,  पंक्ति  १८  से  २४  के  स्थान

 पर  निम्न  oer  रखा  जाये  साधारण  स्थिति  में  १९

 Peuy  से  qa  वर्तमान  इम्पीरियल

 ap  केਂ  नियमों  प्राधिकरणों

 *«(2A)  Notwithstanding  any-

 thing  contained  in  sub-section(1)
 भविष्य  निवृति-वेतन

 अथवा  अरन्य  प्रकार  की  किसी  निधि
 or  sub-section  (2),  no  appoint-

 ment  made  or  promotion,  incre-  के  अधीन  न  fet  wa  अ्रथवा  साधारण

 ment  in  salary,  pension,  allowance  स्थिति  में  स्वीकार  a  प्रभावी

 or  any  other  benefit  granted  to  न  होगा  न  वह  राज्य  बेक  अथवा

 any  person  after  the  19th  day  भविष्य  निवृति-वेतन  या  ग्न्य
 of  December,  1954,  and  before

 किसी  भी  प्रकार  की  निधि  अथवा  निधि
 the  appointed  day  which  would

 का  प्रशासन  करने  वाले  किसी  भी
 not  ordinarily  have  been  made  or

 granted  or  which  would  not  ordi-  प्राधिकारी  द्वारा  देय  होगा  और  न

 narily  have  been  admissible  under  ही  उनसे  इस  विषय  में  कोई  दावा  किया

 the  rules  or  authorisations  of  the  जा  जब  तक  fe  केन्द्रीय  सरकार
 ~

 Imperial  Bank  or  of  any  provi-  किसी  सामान्य  अ्रथवा  विशेष  आदेश  के

 dent,  pension  or  other  fund
 द्वारा  उस  पदोन्नति  अथवा

 inforceprior  to  the  25th  day  of
 वृद्धि  की  पुष्टि  न  कर  दे  भ्रमणा

 December,  1954,  shall  have  eff>ct

 or  be  payable  or  claim  able  from
 भत्ते  या  भ्रमण  लाभ  का  देना

 जारी  रखने  के  बारे  में  निदेश जारी the  State  Bank  or  from  any

 provident.p:nsion  or  other  fund  नज़र
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 निम्नांकित
 सदस्यों  द्वारा

 निम्न  संशोधन  के  समय  हानि  हो  जाती  है  ।  उदाहरणस्वरूप

 प्रस्तुत  किये  गये  इस  समय  न्यायाधिकरण बैंक  पंचाट  पर

 संशोधन  संख्या
 विचार कर  रहा  यह  भी  संभव  है  कि

 वह
 प्रस्तावक  का  नाम

 इम्पीरियल th  के  कर्मचारियों  के  सम्बन्ध  में
 ——

 अपना  निर्णय  दे  किन्तु  ae  भी  हो  सकता  है
 श्री  केशवेयंगार  कि  न्यायाधिकरण  राज्य  बैंक  के  कर्मचारियों

 अधिकारों पर  fara  न  ऐसी  स्थिति में
 पंडित  orszert  ७३,  9%,  99,  ४८,  ८०,

 उन्हें  बहुत  हानि  हो  जाने  की  संभावना  है  ।

 भागंव  ८१  आर  घड
 क्या  ara  ऐसी  स्थिति  पसन्द  करेंगे  कि  एक

 श्री  सी०  करार  ०  5
 ait  तो  aaa  अधिकारी  मोटे  निवृत्ति-वेतन

 अपणी
 पाते  रहें  दूसरी  दौर  हमारे  कर्मचारियों से

 श्री  साधन  गुप्त  १६,  29,  १८,  २०,  जीविका  का  मी  अ्रघिकार  छीन  लिया  जाय  ?

 ८३  कौर  ३०४  यदि  श्राप  कहते  हैं  कि  इम्पीरियल  बंक

 के  साथ ही  उनकी  सेवायें समाप्त  हो  गई  तब भरी  वी०  पा०  नायर  १६  २१

 उन्हें  भविष्य  निवृत्ति  वतन

 )
 ण ल  य  क  इत्यादि  मिलने  चाहियें  ।  यह  कठिनाई खण्ड  ७

 के  उपखण्ड  (३)  से  नहीं  सुलझती  जो  कि

 सभापति  महोदय  :  ये  सब  संशोधन  सभा
 को  किसी  भी  आधार  पर  प्रतिकर

 =  सामने  हैं  ।  माननीय  सदस्यगण  अपने
 मांगने  के  अधिकार  से  वंचित  कर  देता  है  |

 संशोधन  यथाशीघ्र  भेज  दें  ।
 यदि  माननीय  मंत्री  इस  मामले  में  वास्तव  में

 श्री  साधन  गुप्त
 :

 खण्ड
 ७

 से  सरकार का
 गम्भीर  हें  तो  में  उन्हें  सुझाव  दूंगा  कि  वह  मेरा

 विचित्र  रवैया  परिलक्षित  होता  जब  कि  संशोधन  स्वीकार  कर  लें  ।  में  ने  इसमें  बहुत

 वे  एक  शआर  इम्पीरियल  बेक  के  निवृत्त  साधारण  व्यवस्था  की  मे ंने  संशोधन  संख्या

 चोरियों को  सभी  प्रकार  के  निवृत्ति  वेतन  के
 ३०४  में  कहा  है  कि  पृष्ठ  ४  में  पंक्ति  RX  से

 वारे  में  प्रत्याभूत  दे  रहे  दूसरी  श्रोर  उन्होंने  ३१  के  स्थान  पर  यह  रखा  जाये  :

 उसके  श्रमिक  कर्मचारियों  का  नौकरी '  के  (3)  Notwithstanding  any  thing

 हस्तान्तरण  से  मिलने  वाला  संरक्षण  भी  हटा  contained  in  anv  law  fcr  the

 लेने  का  प्रयत्न  किया  है  ।  time  being  io  force  other  than

 the  Industrial  Disputes  Act  1947
 इम्पीरियल  बेक  के  वरिष्ठ  अधिकारियों

 of (XIV  of  1947),  the  transfer

 को  बहुत  बड़ी  बड़ी  cee  निवृत्ति  वेतन  के  the  services  of  any  officer  or

 रूप  में  दी  जाती  एक  विशेष  पदाधिकारी  other  employee  of  the  Imperial

 को  इस  समय  २०००  रुपया  मासिक  निवासी  Bank  not  being  a  workman  within

 the  meaning  of  the  Industrial
 वेतन  दिया  जा  रहा  दूसरी  कौर  खण्ड ७  के

 उपखण्ड  ३  से  सरकार  ने  उन  कमंचारियों से
 Disputes  Act,  1947  from  that

 Bank  to  the  State  Bank,  shall
 जो  कि  प्रौद्योगिक  विवाद  अधिनियम  के

 not  entitle  suchofficer  or  other
 अंतगर्त  wa  हस्तान्तरण  इत्यादि  के

 employee  to  any  compensation
 फलस्वरूप  हुई  हानि  के  लिये  वाद  चलाने  का

 under  any  law,  and  no  such

 अधिकार  at  ले  लिया  !  अधिकतर  हस्तान्तरण  claim  shall  be  entertained  by
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 साधन  गुप्त  ]

 or any  court,  tribunal  other  चारियों  का  सम्बन्ध  TRADES  का  यह  विचार

 a
 >

 ["  (३)  औद्योगिक  विवाद  झ्र धि नियम  2EVY  के  अ्रनुसार  अपने  ७  स्थान  पर  काम  करते

 (eve  का  १४)  के  झ्र लावा  किसी  रहें  ।

 भी विधि  में  जो  कि  उस  समय  प्रयुक्त
 द्

 ए  इसके  सम्बन्ध  में  अपने  सात  या भी  व्यवस्था  के  रहते
 bas

 g

 इम्पीरियल  बंक  करे  किसी  भी  संशोधनों  द्वारा  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि

 पदाधिकारी  ग्रीवा  जो  कि  जहां  तक  प्रबन्ध-निदेशक  कौर

 श्रौद्यो  Tes  विवाद  अ्रधिनियम  १९४७  निदेशक  का  सम्बन्ध  मैं  मंत्री  महोदय  के

 इस  कथन से  सहमत  हूं  कि  उनका  वेतन  बहुत के  अ्रधघीन  श्रमिक  नहीं  कहा

 उसकी  सेवायों  का  बैंक  से  राज्य  बैंक  ज्यादा  इतना  अधिक  वेतन  देना  देश

 के  लिये  भ्र हितकर tak  ऐसे  लोगों  को
 में  हस्तान्तरण  al  जाने  पर  qe

 पदाधिकारी  ग्रीवा  अपचारी  किसी  निकाल  देना  चाहिये
 ।

 परन्तु  यदि  आप
 उनका

 वेतन  कम  कर  देते  वे  इन  नयी विधि  के  * ५ श्रबन  किसी  प्रतिकर  का

 अ्रधिकारी  नहीं  होगा  तथा  कोई  भी  शर्तों  को  स्वीकार कर  लेते  उनके  विरुद्ध

 कोई  ज  नहीं  तो  इसका  कोई  कारण न्यायाधिकरण  अथवा  अन्य

 प्राधिकारीਂ  उसके  दावे  क  मान्यता  नहीं  कि  उन्हें  अपने  काम  से  अलग  कर  दिया

 जाये  ।  यदि  वे  at  तक  अपना  काम  काज नहीं  देगा  ।”]

 सुचारु  रूप  से  चलाते  कराये  बड़े
 यदि  माननीय  मंत्री  जी  किसी  ऐसी  बात

 पु वक्  काम  कर  रहे  तो  उन्हें  काम  से  अलग

 से  आशंकित  हों  तो  उन्हें  मेरे  संशोधन  में

 करना  एक  महान  होगा
 ।  यदि

 उसका  उत्तर  मिल  जायेगा  |  सारे  इम्पीरियल
 केवल  वेतन  का  ही  प्रश्न  है  कौर  वे  कम  वेतन

 बैंक  के  अधीनस्थ  कर्मचारी  १३,०००  से
 को  स्वीकार  कर  लेते  तो  उन्हें  प्यार  स्थान

 श्रमिक  नहीं  तो  भी  मेरा  संशोधन  स्वी  कृत
 से  श्रलग  नहीं  करना  चाहिये  ।

 होने पर  सरकार  को  अधिक से  अधिक

 ६४  लाख  रुपये  व्यय  करने  जब  सरकार  हम  समाजवादी ढंग  के  समाज  के  बारे

 धनीਂ  व्यक्तियों  को  २०  करोड़  रुपया  तथा  में  बातें  तो  करते  परन्तु  उसे  कार्यान्वित

 विदेशियों  को  २  करोड़  रुपया  प्रतिकर  के  नहीं  किया  गया  है  ।  कराधान  जांच  समिति  ने

 रूप  में  दे  रही  है  इससे  भयभीत  नहीं  होना
 वेतन-स्तरों की  एक  सीमा  निर्धारित  की

 में  इस  स्थिति  पर  भी  कांग्रेस  दल  के  परन्तु  इसके  बारे  में  कोई  कार्यवाही  नहीं
 को

 सदस्यों  से  यह  निवेदन  करूंगा  शि  F  मेरा
 गयी  |  यदि  श्राप  सार्वजनिक  सेवाशर्तों  के

 साथ  ही  साथ  निजी  क्षेत्र  में  भी  वेतन-स्तर  कम संशोधन  स्वीकार  कर  जां  कि  गरीबों  केਂ

 हितों  की  रक्षा  तथा  सरकार  को  अनेक  संकटों  करना  चाहते  हें  तो  वास्तव  में  यही  एक

 अ्रवसर है से  बचाने  की  प्रत्याभूत देता  है

 पंडित  ठाकर  दास  भागने :  यह  खण्ड  अपको  स्मरण  होगा  कि  जब  हम

 स्पष्टतया  बताता  है  कि  सरकार  का  दृष्टिकोण  सेवा  के  सम्बन्ध  में  विचार  कर  रहे
 थे

 तो

 यह  है  कि  इस  बेक  के  सभी  निर्देशकों  को  काम  हम  इस  बात  पर  सहमत  हुए  कि  उन्हें

 से  अलग  कर  दिया  जहां  तक  अन्य  पुराने  वेतन-स्तर  के  भ्रनुसार  ही  वेतन  दिया



 ३११३  भारत  का  दे  अप्रैल  १९५५  राज्य  ae  विधेयक  पदेश

 श्र  इस  बात  का  aaa  किया  जा  किये  गये
 wary ् पुणो  ध  नों  को  स्वीकार  करना  कदापि

 रहा  है  ।  मंत्रालयों  के  सचिवों  को  मंत्रियों  से
 उचित  नहीं  है  ।

 भी  अधिक  वेतन  सिल  रहा  यह  तो
 श्री  साधन  गुप्त  ने  निवृत्ति-वेतन के  बारे विरुद्ध  ह ै।

 में  यह  कहा  है  कि  एक  व्यक्ति  २०००  रुपया

 बैंक  के  प्रबन्ध-निदेशक
 निवृत्ति-वेतन प्राप्त  कर  रहा  है  ।  हम  तो  वास्तव

 निदेशक  जो  कि  २४५००  रुपये  से  अधिक  वेतन
 में  एक  बहुत  बड़ी  राशि  निवृत्ति  वेतन  के

 रूप

 कर  रहे  उनका  वेतन  कम  कर  दिया  में  दे  रहे  हें  ।  मेरा  तो  यह  मत  है  कि  यदि  किसी
 जाये  |  यदि  वे  इस  नये  वेतन-स्तर से  सहमत  हैं  व्यक्ति  ने  बैंक  की  सेवा  करके  ग्रहण
 तो  उन्हें  अपने  काम  पर  रहने  दीजिये  तौर  यदि  किया  तो  उसे  निवृत्ति-वेतन  से  वंचित  करना

 सहमत  नहीं  तो  उन्हें  जाने  दीजिये  |  हमें  अपने  एक  महान  प्रिया  है
 ।

 जब  उसने  इतनी  सेवा

 करार  पर  स्थिर  रहना  चाहिये  ।  जिस  व्यक्ति
 की  है  तो  निवृत्ति-वेतन प्राप्त  करना  उसका

 का  जितना  प्रतिकर  बनता  उसे  उतना  अ्रधिकार है  |

 wal  किया  जाये  |  यदि  विदेशियों  को  पुरा  पुरा
 इन  दो  या  तीन  व्यक्तियों के  साथ

 प्रतिकर  दिया  जा  रहा  तो  भारतीयों  को

 पूरा  पूरा  प्रतिकर  क्यों  न  दिया  जाये  ?  हमें  बुरा  व्यवहार  नहीं  करना  चाहिये  ।  हम  ने

 जो  जो  भी  करार  संविदा  किये

 निवृत्ति  वेतन  के  सम्बन्ध  में  में  ने  यह  उन  पर  स्थिर  रहना  चाहिये  |

 संशोधन  प्रस्तुत  किया  है  कि  वेतनਂ
 श्री  ato  पी०  नायर  )  :

 के  उपरान्त  निधिਂ  शब्द  भी  जोड़

 दिया  ताकि  किसी  कर्मचारी  के  मन  में
 में  ने  अपने  दो  संशोधन  संख्या  १९  २१

 प्रस्तुत  किये  हैं  ।  अपने  संशोधन  संख्या  १९  के यह  सन्देह
 न

 उत्पन्न  हो  कि  उसे  भविष्य  निधि

 नहीं  मिलेगी  ।  द्वारा में  यह  चाहता  हूं  कि  पंक्ति  संख्या  १७  के

 उपरान्त  यह  परन्तुक  जोड़  दिया  जाये  कि  दाते
 इस  विधेयक  में  यह  भी  लिखा  शुभ्रा  है  कि

 यह  है  कि
 राज्य  बैंक  द्वारा  किसी  भी  व्यक्ति

 कोई  भी  कर्मचारी  वही  पुराना  वेतन  प्राप्त
 -q को  दिया  जाने  वाला  निवृत्ति  वेतन  Yoo

 करता  रहेगा  जब  तक
 कि

 राज्य  बैंक  कोई
 रुपया  प्रति  मास  से  अधिक  न  बढ़  जाये  ।

 नयी  शर्तें  लागू
 न

 कर  दे
 ।

 में  समझता हूं  कि

 वाक्य  व्यथ  का  है  ।  यदि  इम्पीरियल  बेक  मेंने  मंत्री  महोदय  से  यह  पूछा  था  कि

 ऐसे  कितने  व्यक्ति  हैं  जोकि  इम्पीरियल  बेक द्वारा  निर्धारित  किन्हीं  नियमों  के  ग्र तू सार  नयी

 दावतें  लागू  होती  हें  तो  इस
 में  किसी को  कोई  से  निवृत्ति-वेतन के  रूप  में  ५००  रुपया  मासिक

 आपत्ति  नहीं  |  अतः  यह  वाक्य  अ्रनावश्यक  है  |  से  अधिक  प्राप्त  कर  रहे  हैं  ।  परन्तु  इसका

 कौर  यदि  इम्पीरियल  बेक  द्वारा  ऐसा  कोई  उत्तर  यह  मिला  कि  इस  बात  से  हमारा  कोई

 भी  नियम  निर्धारित  नहीं  है  ae  राज्य  बेक  सम्बन्ध  नहीं  |  हमारे  पास  कोई  जानकारी

 नहीं  है  ।  मेरा  यह  निवेदन  है  कि  सरकार  इसके फिर  भी  नयी  शर्तें  लागू  कर  उनके  वेतन  कम

 कर  देता  तब  तो  यह  एक  न्याय  है  ।  बारे  में  पूरी  पूरी  जानकारी  प्राप्त  करे  भर  हमें

 सूचित  करे  । मे ंतो  इसी  सिद्धान्त  को  मानता हूं

 कि  उनके  वेतन  में  किसी  प्रकार  का  कोई  हम  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  ऐसे  कितने

 अन्तर  नहीं  होना  चाहिये
 ।

 जबकि  वेतनों  में  व्यक्ति  हें  जो  कि  निवृत्ति-वेतन के  रूप  में

 परिवर्तन  नहीं  किये  तो  फिर  झगड़े  भी  Yoo  रुपया  मासिक से  अधिक  प्राप्त कर  रहे

 नहीं  होंगे  ।
 श्री  साधन  गुप्त

 द्वारा  प्रस्तुत  हैं  ताकि  यह  राद  कम  की  जा  सके  ।  भारत
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 वी०  पी०

 सरकार  इस  बात  को  स्वीकार  कर  चुकी  है  कि  बेक  के  ग्रंगधारियों  के  विषय  में  तो  हम  बड़े

 किसी  भी  सरकारी  कर्मचारी को  Yoo  रुपया  सचेत  हें  और  उन्हें  पूरा  पूरा  प्रतिकर  देना

 मासिक से  निवृत्ति-वेतन नहीं  दिया  चाहते  हें  ।  कितने  शोक  की  बात  है

 जायेगा  ।  इम्पीरियल बेक  को  add  हाथ  में  कि  बेक  कर्मचारियों  की  भ्रांत  हम  कोई  ध्यान

 ले  कर  इसे  भी  जब  राज्य  बैंक  बनाया  जा  रहा  नहीं  दे  हे  हें  ।  इम्पीरियल  बैंक  को  सुचारु

 तो  सरकार  इसके  सम्बन्ध  में  भी  निवृत्ति-वेतन  रूप  से  चलाने  कौर  उसकी  इतनी  प्रतिष्ठा

 की  सीमा  निर्धारित  करे  कौर  वह  सीमा  ५००  बढ़ाने  में  इन  कर्मचारियों  का  भी  योग  है  ।

 रुपया  मासिक  से  अधिक  न  हो  ।  श्र  में  समझता  परन्तु  उन्होंने  जितना  परिश्रम  किया  है  उसके

 g  कि  ऐसा  करने  में  कोई  कठिनाई  भी
 न

 ग्रत रूप थि  उन्हें  सुविधायें  क्यों  नहीं  दी  जा  रही  हैं
 ?

 होगी  ।  वास्तव  में  बैंक  का  काम  तो  अन्य  सरकारी

 खण्ड  ७  के  उपखण्ड  (२)  में  यह  लिखा  है
 कामों  से  भी  अधिक  कठिन  है  ।  बैंक  कमंचारी

 बेचारे  रात  को  सात  भ्रम  बजे  तक
 कि  यदि  कोई  व्यक्ति  इम्पीरियल  बेक  से

 बेंक  का  काम  करते  रहते  हैं  ।  इसीलिये तो  में
 निवृत्ति-बेसन  प्राप्त  करने  का  भ्रमणकारी है  तो

 यह  कहता  हुं  कि  बेक  कर्मचारियों  की  स्थिति
 उसको  उतना  ही  निवृत्ति-वेतन  दिया  जायेगा

 की  कौर  हमें  विशेष  ध्यान  देना  चाहिये  ।
 जितना  कि  इम्पीरियल  बैंक  से  प्राप्त  करने  का

 अनिकारी है  ।  इसके  बारे  में  मेरा इस  बात  से
 में  मंत्री  महोदय  से  यह  पूछना  चाहता  हूं

 कि  इस  बेक  को  राज्य  बेक  में  परिवर्तित  कर
 कोई  झगड़ा  नहीं  कि  यह  राशि  किस  निधि  से

 दी  जाये  |  में  तो  Tel  कहना  चाहता  हूं  कि

 देने
 से  पूर्वे क्या  बैंक  कर्मचारियों  से  उनकी

 सम्मति  ली  गयी  थी  ?  मेरा  खयाल  है  कि

 उन्हें  ५००  रुपया  मासिक  से  अधिक  प्राप्त
 बैंक  कर्मचारियों  को  ऐसा  श्राइवासन  दिया

 गया  था  कि  उनकी  प्रत्येक  का  पूरा

 इस  उपखण्ड  के  पढ़ते  ही  मन  में  यह  सन्देह  ध्यान  रखा  जायेगा  |  परन्तु  ऐसा  क्यों  नहीं

 उत्पन्न  होता  है  कि  उन  मामलों  का  क्या  बनेगा  किया  जा  रहा  है  ?

 sit  कि  निलम्बित  रूप  में  हैं  ।  मंत्री  महोदय  हमें

 श्रीनिवासन  दें  कि  इन  मामलों  को  भी  शीघ्र  ही

 छत  मेरा  यही  निवेदन  है  कि  बैंक

 चोरियों  ने  जिस  उत्साह  से  art  तक  काम

 हल  कर  दिया  जायेगा  |
 किया  उसी  के  ware  उन्हें  फल  दिया

 श्री  :  खण्ड  संख्या  ७  फे  नहीं  तो  वे  निरुत्साहित  हो  जायेंगे  ।

 उन्हें  बिना  किसी  शर्तें  के  काम  के  बारे  में
 सम्बन्ध  में  प्रस्तुत  किये  गये  अपने  संशोधन

 संख्या  १३  में  में  यह  कहना  चाहता हं  कि
 प्रशासन  दिया  जाय  |  जबकि  हम  श्रंद्षघारियों

 को  इतनी  भारी  राशि  में  प्रतिकर  दे  रहे  हैं इम्पीरियल  बेक  को  राज्य  वेक  में  परिवर्तित

 करते  समय  बैंक  में  काम  करने  वाले  सभी  तो  इन  कर्मचारियों  का  कया  अपराध  है  जो  इन्हें

 नौकरी  के  बारे  में  प्रशासन  भी  नहीं  दिया कर्मचारियों  को  नौकरी के  सम्बन्ध  में  पूरा  पुरा

 आश्वासन  दिया  जाये  ।  उपखण्ड  (१)  की  जा  रहा है  ?

 afar  दो  पंक्तियां  आपत्तिजनक  श्र  में  जब  विमान-निगम  को  सरकार  ने  अपने

 ऐसा  चाहता  हुं  कि  इन्हें  हटा  दिया  जाये  ।  इससे  नियंत्रण  में  लिया  उस  समय  कर्मचारियों

 कर्मचारियों  को  ७  भविष्य  &  सम्बन्ध  मे  को  नौकरी  के  बारे  में  बिना  किसी  बत  के  ही

 सदा  भय  सा  लगा  रहेगा  आशवासन  दे  दिया  गया  था  ।
 तो  में  पूछता  हूं
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 कि  बेक  के  बारे  में  भी  एसा  क्यों  नहीं  किया  उनकी  पुर्व  को  भी  ध्यान  में  रखा  जाये
 ।

 जा  रहा है  ।  वह  प्रतिकर  को  इतना  महत्व  नहीं  देते  कौर

 इन  सभी  बातों  पर  विचार  करने  &  इस  खण्ड  में  बताया  गया  है  कि  राज्य  जिन

 कर्मचारियों  की  सेवायें  उन  कर्मचारियों
 उपरान्त  में  यह  अत्यावश्यक  समझता  हूं  कि

 इस  समय  काम  करने  वाले  कर्मचारियों  को  की  पुर्व  सेवायें  निवृत्ति-वेतन शादी  के  सम्बन्ध

 बिना  शर्तें  के  नौकरी  का  पूर्ण  श्रीनिवासन  दिया  में  ध्यान  में  जायेंगी  |  माननीय  सदस्य

 के  सुझाव से  कर्मचारियों  को  प्राप्त  होन जाये  |  हम  उन्हें  ऐसा  किंचित  मात्र  भी  WTA

 न  होने  दें  कि  सरकारी  नौकरी  में  प्रकार  उनकी
 वाले  लाभ  घट  जायेंगे

 नौकरी  की  शर्तें  बदल  जायेंगी  ।  इसीलिये  में  ने  शी  सो०  आर०  अथ्यण्णगि  मेरा

 अपना  संशोधन  प्रस्तुत  किया  है  कि  उन्हें  पूरा  संशोधन  वही है  जो  श्री  फेशवेयंगार  का

 प्रशासन  दिया  जा  सके  ।  है  ।  रूप  से  दादों  के  निवृत्त  होने

 पदावधि  न्रथवा  सेवा  सम्बन्धीਂ  शर्तों  के  बदलने
 श्री  बेंकट  राम  )

 :
 यदि  मेरे  मित्र

 कर्मचारियों  को  कोई  अधिकार  प्राप्त  नहीं
 श्री  केशवैयंगार  का  संशोधन  स्वीकार  कर

 होगा  |  यदि  सरकार  कर्मचारियों  की
 लिया  जाता  है  तो  कर्मचारियों  के  वेतन-क्रम

 इच्छा  के  अनुसार  उनके  परामर्श  द्वारा  परिवर्तन
 बढ़ाने  के  लिये  किसी  प्रकार  के  संशोधन  की

 गुंजाइश  नहीं  रह  जायेगी  |  यह  उचित  है  कि
 तब  तो  ठीक  है  ।  यह  एक  पक्षीय  fara

 नहीं  होना  चाहिये  ।  अन्यथा  waar  को
 इम्पीरियल  बैंक  के  जो  कर्मचारी  राज्य  बेक  में

 अपनी  शिकायत  दूर  करवाने  के  लिये  न्यायालय
 नियुक्त  किये  जायेंगे  उनका  वेतन-क्रम  घटाया

 न  जायें  |  यदि  वेतन-क्रम घटाया  जायेगा  तो  वे
 का  आश्रय  लेना  पड़ेगा  |  शब्दावली  यह  होनी

 चाहिये  कि  उनकी  सेवा  सम्बन्धी  oat  में
 औद्योगिक  विवाद  सम्बन्धी  विधान  का  सहारा

 ले  सकते  हें  ।  बेसन-क्रम  में  संशोधन  करन  का
 परिवर्तन  उनके  परामर्श  से  किया  जायेंगी  ।  जिस

 समय  समवाय  केਂ  प्रबन्धक बदल  जायें  उस  समय
 निषेध  करने  का  रथे  यह  हो  जायेगा  कि  वेतन

 बढ़ाये  ही  न  जा  सकेंगे  ।
 कम  से  कम  उन  कर्मचारियों  को  यह  विश्वास

 होना  चाहिये  कि  उनकी  दाँतों  में  परिवहन  नहीं
 श्री  वी०  पी०  नायर  ने  कर्मचारियों  AI

 होगा  जिन्होंने  कुछ  वर्ष  वहां  ठीक  प्रकार  से

 इम्पीरियल  बैंक  के  विवादों  का  प्रश्न  उठाया  |
 काम  किया  हो  ।  सरकार  ग्रंशधारियों  को  तो

 इन  विवादों  में  इम्पीरियल  बेक  का  स्थान
 लगाई  गई  ४५००  रुपये  की  पूंजी  पर  १७००

 राज्य  बेक  ले  लेगा  तथा  जो  परिणाम
 रुपये देने  के  लिये  rages ।  ऐसी  भ्र वस् था  में

 होगा वह  राज्य  बैंक  पर  बाध्यकारी होगा  ।
 कम  से  कम  कमंचारियों को  भी  उपरोक्त

 मेरे  मित्र  श्री  साधन  गुप्त  ने  कहा  कि
 रियायत  मिलनीਂ  चाहिये  ।

 औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  के  अन्तर्गत  जो  श्री  एस०  एस०  मोरे  :  में
 समझता हूं

 कर्मचारी  की  परिभाषा  के  अन्तर्गत

 आते  हूँ  उनको  औद्योगिक  विवाद  म्रधिनियम

 कि
 क्योंकि  सरकार  संविधान  के  प्रवर्तन  के

 लिये
 वचनबद्ध  है  जिस  समय  वह  देश  के

 के  अन्तर्गत  प्रतिकर  के  लियें  दावा  करने  का

 अधिकार  होना  चाहिये  पर  जहां  तक  मेरा
 महत्वपूर्ण  उपक्रमों  में  से  एक  का  राष्ट्रीयकरण

 करने का  प्रयत्न  कर  रही  है  श्र  भारत  के
 अनुभव  है  इस  प्रकार  के  किसी  chads  के

 इम्पीरियल  बेक  का  नियंत्रण  att  हाथ  में
 बाद  कर्मचारी  यह  चाहते  हें  कि  भविष्य

 ले  रही  है  तो  उसे  उसकी  व्यवस्था  में  पूर्णत
 उपदान  ait  निवृत्ति-वेतन  के  सम्बन्ध  में  परिवर्तन  कर  देने  का  अधिकार  है  ।  हम  न



 ५३१९  भारत  का  ३०  अप्रैल  १९५५  राज्य  बैंक  विधेय का  ५३२०

 एस०  एस०

 संविधान  की  प्रस्तावना  में  सामाजिक  तथा  कम  किया  जायेगा  ।  परन्तु  देव  में  यह  भी

 आधिक  का  वचन  दिया  शंका  बढ़  रही  है  कि  समाजवादी  व्यवस्था  की

 सरकार  को  उस  प्रस्तावना  के  उस  भाग  को  जो  घोषणा  की  गई  थी  वह  केवल  ग्रांघ्र के के

 प्रचलित  करने  का  प्रयत्न  करना  चाहिये  ताकि  निर्वाचन  में  साम्यवादियों को  हराने  केਂ  लिये

 कर्मचारियों की  श्रेणियों  के  बीच  के  अन्तर  को  थी  |  अन्यथा  जब  कभी  भी  असमानता  को  कम

 पारा  जा  सके  ।  कुछ  भाग्यशाली  लोगों  का  करने  का  है  तो  ड्राप  अधिक

 वेतन  तो  बहुत  wafers  है  झर  उन  कर्मचारियों  वेतन  पाने  वाले  कर्मचारियों को  ही  प्रत्याभूत

 देते  हें  ।  सरकार  को  अपनी  घोषणा  कौर at  संख्या  बहुत  भ्रमित  है  जिन्हें  बहुत  कम

 पारिश्रमिक  दिया  जाता  है  ।  संविधान  बनाते  संविधान  की  प्रस्तावना  के  प्रति  सद्धावनापूर्वक

 समय  भ्रमित वेतन  प्राप्त  करने  वाले
 दृढ़  रहना  चाहिये  यह  प्रबन्ध

 करना

 चोरियों  को  कतिपय  श्राइवासन  दिये  गये  थे  ।  चाहिये कि  राज्य  बैंक  में  किसी  भी  व्यक्ति को

 इस  विधेयक  में  भी  वैसी  ही  प्रत्याभूतियां देने  २०००  रुपये  से  भ्रमित  वेतन  न  मिले  ।

 का  प्रयत्न किया  गया  है  ।  अधीनस्थ  को
 राज्य  बेक  में  जो  भी  परिवर्तन  किया

 कोई  पब्लिक  लाभ  नहीं  होगा  ।  हम  इस
 जायेगा  वह  विहित  प्रक्रिया  के  ware  होगा

 विक  प्रत्याभूति  को  भूल  जाते  हें  कि

 जनसाधारण  की  दरिद्रता  को  यथाशीघ्र  दूर
 वहां  रूप  से  परिवहन  करनेਂ

 दादों  का  क्या  भ्र भि प्राय है  ?  मेरा  निवेदन
 करना  है  ।  जब  कभी  भी  हम  महत्वपूर्ण  विधान

 है  कि  रूप  सेਂ  acc  निकाल  देनें
 बनाते  हें  तो  हम  नग  के  उन्हीं  कुछ  भाग्यशाली

 लोगों  को  प्रत्याभतियां  देते  हं  ।  यहां  अथवा  चाहियें ।

 में  सरकार  को  प्रधिकार  देने  के  पक्ष  में अन्य  सहित  पदाधिकारीਂ

 area  का  विशेष  रूप  से  उल्लेख  किया  गया  है  |  हूं  परन्तु  उन्हें  अधिक  वेतन  वाले  कौर  कम  वेतन

 में  इस  पदाधिकारी  शब्द  का  अभिप्राय  नहीं  वाले  पदाधिकारियों के  अन्तर को  कम  करने

 समझ  सका  |  क्या  इसका  यह  अझ्रभिष्ाय है  कि  में  प्राधिकारों  का  प्रयोग  करना  चाहिये  ।

 श्राप  उसके  अहंभाव को  तुष्ट  करना  चाहते  हैं  श्री  ए०  एस०  थामस  :  में  समझत  चूंकि

 कि  वह  भ्रष्ट  ऐसे  कर्मचारियों से  भिन्न  हें  जिनक  सरकार  द्वारा  प्रस्तावित  संशोधन  सहित
 साथ  दुव्यंवहार किया  जा  सकता  है  ।  खण्ड  ७  बना  रहना  चाहिये  ।  श्री  केश वयं गार

 की  न्राशंकाश्रों  का  राधार  यह  है  कि  सरकार

 चाहे  उसे  भ्रमित  वेतन  मिलता  है  या  भ्र धि कारों  का  प्रयोग  कर्मचारियों की

 वह  भी  एक  कमंचारी है  ।  में  पंडित  ठाकुर  हानि  के  लिये  करेगी  ।  ऐसा  नहीं  किया

 दास  arta  के  इस  मत  से  सहमत  हूं  कि  इस  जाता  |  इसी  खण्ड  में  यह  उल्लेख  है  कि  प्रबन्ध

 देश  में  चाहे  कोई  सरकारी  कर्मचारी  हो  या  निदेशक तथा  उप प्रबन्ध  निदेशक को

 गैर-सरकारी  उन्हें  मंत्रियों  के  वेतन  से  श्रमिक
 रखा  जायेगा  क्योंकि  हम  उन्हें  इतना

 वेतन  नहीं  मिलना  चाहिये  ।
 वेतन  नहीं  दे  सकते

 |
 इससे  स्पष्ट  हो  जाता  ré

 मेरा  निवेदन  है  fe  वेतन  प्रयोग  atk
 कि  अन्य  लोगों  की  सेवा  सम्बन्धी  शर्तों  में

 अन्य  भ्रायोगों  ने  जब  देश  की  वेतन  व्यवस्था
 उनकी  हानि  के  परिवर्तन  नहीं  किया

 की  are  ध्यान  दिया  था  तो  यह  सिफारिश
 जायेगा  |  Ad:  खण्ड  ७  के  इस  उपखण्ड  की

 की थी  न्यूनतम  वेतन  पाने  वाले  कौर  पंक्तियों  के  कारण  कोई  अन्यथा  नहीं  करनी

 प्रीतम  वेतन  पाने  वाले  के  बीच  के  भ्रन्तर  को  चाहती |
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 श्री  एस०  एल०  सकसेना  ने  यह  सुझाव  दिया  है  कि
 वेतन

 कम  कर  के

 में  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  एक  उस  स्तर  पर  लाना  चाहिये  जिस  स्तर  पर

 असंगति  की  दिलाना  चाहता  हूं  ।  पत्रों  में  वित्त  मंत्री  को  मिलता  है  ।  मेरा  विचार  है  कि

 समाचार  है  कि  सरकार  प्रतिकर  सम्बन्धी  वे  इस  सम्बन्ध  में  गंभीर  नहीं  थे  क्योंकि इसका

 खण्ड  में  इस  कारण  कोई  संशोधन  स्वीकार  नहीं  उल्लेख  करने  के  बचा  वे  चले  गये  थे  क्योंकि

 करती  कि  वह  पहले  अंशधारियों को  श्राइवासन  वे  जानते  हैं  कि  उस  ad  पर  बहुत  से  पदों  को

 दे  चुकी है  ।  संसद  के  परामर्श  के  बिना  वचन  खाली  रखना  पड़ेगा  ।  में  उस  संशोधन को

 देना  संसद्‌  का  श्रीमान  था  |  सरकार  को  लेता  हूं  जिस  द्वारा  पृष्ठ ४  के
 खण्ड

 ७
 कें

 चाहिये  कि  वह  कर्मचारियों को  यह  वचन  दे  उपखण्ड  (१)  से  कुछ  पंक्तियों  को  निकाला

 कि  उनकी  सेवा  सम्बन्धी  दस्तों  में  कोई  हानिकर  जाना  है  ।  यह  सामान्य  खण्ड  कर्मचारियों

 के  लिये  लाभदायक है  । परिवर्तन  नहीं  किया  जायेगा ।  खण्ड  ७  के

 उपखण्ड  (३)  में  कहा  गया  है  कि  इम्पीरियल

 ap से  राज्य  बेक  में  स्थानान्तरित किसी
 अब  में  उपखण्ड (३)  को  लेना  चाहता

 पदाधिकारी को  प्रौद्योगिक  विवाद  अधिनियम
 मेंने  पहले  एक  बार  कहा  था  कि  इसका

 सम्बन्ध  इम्पीरियल  बेक  में  उनकी  सेवा  फे
 १९४७  या  अन्य  किसी  विधि  अधीन  कोई

 प्रतिकर  नहीं  दिया  जायेगा  ।  यह  असाधारण
 पारीक  से  श्री  एस०  एल०

 सकसेना ने  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  बातें  कही  है
 बात  है  कि  arg  उन्हें  प्रगति  ही  विधि  के  अधीन

 कि  हमें  उन्हें  इन  अ्रधिकारों  से  वंचित  नहीं
 दिये  गये  अधिकारों  से  वंचित  कर  रहे  हैं  ।  में

 श्री  साधन  गुप्त  के  संशोधन  का  समर्थन  करता
 करना  परन्तु  जैसा  कि  श्री  वेंकटरामन

 ने  कहा  है  यदि  हम  उन्हें  किसी  अधिकार  से
 हूं  पौर  माननीय  मंत्री  से  निवेदन  करता हूं
 कि  कर्मचारियों के  अधिकारों  की  रक्षा  करना

 वंचित  कर  रहे  हैं  तो  उन्हें  कुछ  अन्य  प्रतिकार

 उनका  कर्तव्य  है  ।  में  करता  हूं  कि  वे
 देभी  रहे  हें  ग्रोवर  मुझे  विश्वास  है  कि

 रियल  बेक  का  प्रत्येक  कमंचारी  उस  तिथि  को
 ऐसा  करेंगे  जिससे  उन  पर  यह  न

 लगाया  जा  सके  कि  उन्होंने  अ्रंशधारियों केਂ
 कुछ  प्रतिकर  के  कल्प नात्मक  अधिकार  का

 वचन  प्राप्त  करने  की  अपना  नौकरी  बनी  रहने
 हितों का  तो  ध्यान  रखा  परन्तु  कर्मचारियों के

 के  भ्राइवासन को  धीमान  देगा  ।
 हितों  का  ध्यान  नहीं  रखा  ।  मेरा  निवेदन  है

 कि  श्री  साधन  गुप्त  के  संशोधन  को  स्वीकार  श्री  एस०  एल०  :  प्रदान  पदच्युत
 किया  जाये  |

 करने  का  नहीं  है  ।  में  चाहता  हूं  कि  उनके
 श्री  ए०  सी०  में  विभिन्न  सदस्यों  स्थानान्तरण के  कारण  उन्हें  प्रतिकर  दिया

 द्वारा  कही  गई  सभी  बातों  का  उत्तर  नहीं  दे  जाये

 सकूंगा  ।  कुछ  बातें  निवृत्ति-वेतन अधिकारों
 श्री  vo  ato  गृह

 :
 इस  विधेयक  में इरादी के  सम्बन्ध  में  कही  गई  हें  ।  में  इन  बातों

 को  विस्तृत  चर्चा  नहीं  करना  चाहता  ।  इस
 स्पष्ट  कहा  गया  है  कि  यह  हस्तांतरण

 होगा  ।  और  कोई  ऐसीਂ  बात  नहीं  है  जिस  पर
 विधेयक  at  अपनी  निजी  सीमायें  हें  ।  इसके

 द्वारा  हम  कर्मचारियों  या  निवृत्ति-वेतनधारियों
 मुझे  चर्चा  करनी  चाहिय े।

 के  प्रति  भ्रपने  उत्तरदायित्वों का  परित्याग  श्री  साधन  गुप्त
 :

 मेरे  संशोधन  ३०४  का

 उत्तर  नहीं  दिया  गया  |
 नहीं  करेंगे  ।

 शी  ए०  सी०  गुह  :  हम  ने  इस  बात की अरब  में  दो  या  तीन  बातों  को  ही  लूंगा  ।

 में  समझता  हूं
 कि

 पंडित  ठाकुर  दास  ania  परीक्षा  की  है  प्रौढ़  यह  देखा  है  कि  उन्होंने  जो
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 ए०  सी०

 employment  in  the  State  Bank
 झाब्दावली  रखी  है  अपेक्षा  हमारी

 दाब्दावली  से  प्रतीक  भ्रमणी  तरह  प्रयोजन  सिद्ध
 is  terminated  or  until  his  remu-

 neration,  terms  or  conditions
 हो  जाता  है  ।  श्री  एस०  एस०  मोरे  से  में  एक

 are  duly  altered  by  the  State
 दाऊद  कहना  चाहता हं  ।  उन्हें  रूप  सेਂ

 Bank.”’

 zeal  के  बारे  में  प्रियंका है  ।  में  कहना  चाहता  ७.(  १)  निश्चित  तिथि  से  तत्काल  पूर्वे
 हूं  कि  उनकी  area  का  आधार  मनोवैज्ञानिक

 इम्पीरियल बेक  में  सेवामुक्त
 प्रकार  का  है  ।  में  उनकी  के  बारे  में  रियल  बैंक  प्रत्येक  पदाधिकारी

 कुछ  नहीं  कर  सकता  ।
 wal |  अरन्य  कर्मचारी

 सभापति  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  प्रबन्धक  निदेशक

 23  9%,  ७६,  vv,  ७८,  Go,  ८१,  ay,  six  oma  निदेशकों  निश्चित

 ७९,  १६,  १७,  १८,  २०,  २२,  १४  ग्रोवर  दिन  को  att  तब  से

 २१  मतदान  फे  लिये  रखे  कौर  स्वीकृत  राज्य  बेक  पदाधिकारी  अथवा

 हुए  |  कर्मचारी  बन

 सभापति  महोदय  :  seq  यह  है  कि  :  भ्र  उसी  पदावधि  लिये  उसी

 प्रौढ़ पृष्ठ  २  कौर ४  पंक्ति  ३७  से  ४२  कौर  पारिश्रमिक  पर  उन्हीं  निबन्धों

 १  से  ८  के  स्थान  पर  निम्न  शब्द  रखें  जायें  :--  शर्तों  att  निवृत्ति  उपदान

 ““9,  (1)  Every  officer  or  other  कौर  my  बातों  के  बारे  में  उन्हीं

 employee  of  the  Imperial  Bank  अधिकारों  कौर  विशेषाधिकारों  को

 (excepting  the  managing  director,  उसमें  mt  पद प्राप्त  करता  हनना
 the  deputy  managing  director  अ्रथवा  सेवा  को  धारण  जिनहें
 and  other  directors)  in  the

 ae  निश्चित  दिन  को  धारण  करता
 employment  of  the  Imperial

 Bank  immediately  before  the
 इम्पीरियल  बेक  रूपी  उपक्रम

 राज्य  बैंक  में  निहित  न  हो  जाता  कौर
 appointed  day  shall,  on  and

 fiom  the  appointed  day,  become  इसी  प्रकार  धारण  wan  जब

 an  Officer  or  other  employee,  as  तक  कि  राज्य  बेक  में  उसकी  सेवा

 the  case  may  be,  of  the  State
 समाप्त  नहीं  कर  अथवा

 Bank,  and  shall  hold  his  office  जब  तक  fe  राज्य  बेक  द्वारा  उसके
 or  Service  therein  by  the  same

 .  अथवा  शत
 tenure,  at  the  same  12101161811011

 and  upon  the  same  terms  and
 यथाविधि  परिवर्तित  नहीं  कर  दी

 conditions  and  with  the  same
 जातीं  ।'']

 rights  to and  privileges  as
 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 pension,  gratuity  and  other

 matters  as  he  would  have  held
 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 the  same  on  the  appointed  day
 पृष्ठ  ४,  पंक्ति  ११.  में

 if  ihe  under-taking  of  the  Jmpe-
 Bankਂ

 rial  Bank  had  not  vested  in  the  के

 State  Bank,  and  shall  continue  ्  Provident,

 to  do  so  unless  and  until  his  pension  or  other  fund  or
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 adminis- any  authority  the  fund  unless  the  Central

 tering  such  fundਂ
 Government  has  by  general  or

 sp-cial  order  confirmed  the

 कोई  भविष्य  appointment  promotion  or  incre-

 ment  or  has  directzd  the  conti- वेतन  अ्रथवा  wea  निधि  अथवा  ऐसी

 निधि  का  प्रशासन  करने  वाला  कोई
 nued  grant  of  the  pension,  allow-

 ance  or  other  beaefit  as  the  case

 प्राधिकारीਂ  दाऊद  रख  जायें  ।  my

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।  [  (  रक  उपधारा  (2)  अथवा

 में  उल्लिखित  किसी उपधारा  (२)
 सभापति  महोदय  :  प्रदान  यह  है

 ~
 बात  के  होते  हुए  व्यक्ति

 पृष्ठ  ४,  पंक्ति  १२  में  Bankਂ  की  ge  १९४४  के

 mad  wt  निश्चित  दिन  पूर्व के  च्  any

 pension  or  की  कोई  नियुक्ति  अथवा  उसे
 provident,

 at  गई  कोई
 other  fund  or  any

 भत्ता  अथवा
 authority  administering

 प्रकार का  कोई  जो
 such  fundਂ

 स्थिति  में साधारण  ge
 निवासी  वेतना

 वर्तमान  इम्पीरियल
 अथवा  अन्य  अथवा

 oe es  से  पूर्वे

 बैंक  के  नियमों  श्रद्वा  प्राधिकरणों
 ऐसी  fafa  का  प्रशासन  करने

 अथवा  निवृत्ति-वेतन कोई  बन्द  रखे  जायें
 अथवा  अन्य  प्रकार  की  किसी  निधि

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  |
 के  ada  a  दिये  जातें  अथवा  साधारण

 सभापति  महोदय :  wet  यह  है  स्थिति  में  स्वीकार  न  प्रभावी  न

 पृष्ठ  ४,  पंक्ति  १८  से  २४  स्थान पर  राज्य  बेक  अलावा

 निम्न  अंश  रखा  जायें  भविष्य  निवृत्ति  वेतन  यां

 भी  प्रकार  की
 ~~

 Notwithstanding  any-  अन्य  किसी  निधि

 thing  contained  in  sub-section  ग्रीवा  निधि  का  प्रशासन करने
 (1)  or  sb-  section  (2),  no  appo-
 intment  made  or  वाले  किसी  भी  प्राधिकारी  द्वारा  देय

 promotion,
 increment  in  salary.  pension,  होगा  शर  न  इस  विषय
 allowance  or  any  other  benefit

 granted  to  any  person  after  the  में  कोइ  दावा  किया  जा  जब

 10111  day  of  December,  1954,  तक  कि  केन्द्रीय  सरकार  किसी and  before  the  appointed  day
 सामान्य  अ्रश्नवा  विशेष  आदेश  के which  would  not  ordinarily  have

 been  admissible  under  the  rules
 द्वारा उस  पदोन्नति  = or  authori-  sations  of  the  Impe-

 rial  Bank  or  of  any  provident  बेसन-वृद्धि की  पुष्टि  न  कर  दे  अथवा

 pension,  or  other  fund  in  force
 निवृत्ति  भत्ते  या  अन्य

 prior  to  the  19th  day  of  Decem-
 लाभ का  देना  जारी  रखने  के  बारे  में ber,  1954,  shall  have  effect  or  be

 payable  or  claimable  from  the
 निदेश  जारी  न  कर  दे  1 "|

 State  Bank  or  fiom  any  provi-
 dent,  pension  or  other  fund  or

 from  any  authority  administering  प्रस्ताव  स्वीकृत  झा  ।
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 bb
 द्  व्यक्तियों  प  लिये सभापति  महोदय  :  oa  में  श्री  साधन

 गीत  फे  संशोधन  संख्या  ३०४  को  मतदान  फे  जो  निश्चित दिन  पहले

 लिये  रखता  हूं  ।  इन  निधियों  के  न्यासधारी

 श्री  टी
 ०  बी०  विट्ठल  राव  इम्पीरियल  श्राफ

 कमंचारी  भविष्य इस  पर  बाद  में  मत  लिया  जाये  |

 t  कौर
 इम्पीरियल  बंक  am  इंडिया

 सभापति  महोदय :  यह  संशोधन
 कमंचारी  faafa  प्रत्याशी

 हा  उ  ma eafita  एक  ।  सब  तम  साले  सद
 fata;

 पर  चर्चा  कर  सकते  हें  ।

 बंबई  पदाधिकारी  सेवा

 खंड  C—zeaif  रियल  बेक  को  वत  मान  भविष्य  निवासी  are  प्रत्याशी

 और  अन्य  निधियां
 मद्रास  बेंक  सेवा  निवृत्ति  और

 श्री  0.0  सी'०  गह  प्रस्ताव  करता  उपदान  श्र

 हूं
 (=)  मद्रास  बेक  पदाधिकारी  भविष्य

 पृष्ठ  ४५  खण्ड  ८  के  स्थान  पर  यह  निधि  कौर  पारस्परिक  प्रत्याशी

 रखा  जाय
 ऐसे  जिन्हें  केन्द्रीय  परकार

 ध्ध्  For  the  persons  who  सामान्य  अथवा  विशेष  आदेश  रा

 immediately  before  the  ap-  निर्दिष्ट  न्यासधारी के  रूप  में

 pointed  day  are  the  trustees  स्थानापन्न किये  जायेंगे
 न

 of  the  following  funds,  that
 श्री  ए०  एम०  थामस :  संशोधन Is  to  say,

 संख्या  <a  को  प्रस्तुत  करने  से  में  यह
 (a)  the  Imperial  Bank  of  India

 Employees  Provident  Fund  जानना  चाहता  हूं  कि  केन्द्रीय  सरकार

 क्यों  शक्ति  लेना  चाहती  है  ।  क्या  न्यास धारियों
 (0)  the  Imperial  Bank  of  India

 का  बोर्डे  बनाने  का  काम  केन्द्रीय  बोले  को  नहीं
 Employees  Pension  and  Guaran-

 tee  Fund  सौंपा जा  सकता  है  ?  अन्य  बैंकिंग  संस्थाओं के

 सम्बन्ध में  ऐसा  किया  जाता  है  |  विंमान
 (0)  the  Bank  of  Bombay  offi-

 अधिनियम  में  यह  शक्ति  केन्द्रीय  जोड  को  दी
 ers  Pension  and  Guarantee

 Fund;  गयी  है  ।  में  जानना  चाहता  था  कि  इस  बों

 की  संरचना  प्रायः  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  की
 (d)  the  Bank  of  Madras  Pension

 जाती  है  ।  वह  एक  मामूली  विषय  है  ।
 and  Gratuity  Fund;  and

 यदि  यह  मामली श्री  ए०  सो०  गह
 e)  the  Bank  of  Madras  officer

 विषय  तो
 भी

 यह  अधिक  अच्छा  है  कि  उस
 Provident  and  Mutual  Guarantee

 Fund
 पर  सरकार  का  नियंत्रण हो  ।

 there  shall  be  substituted  as
 तत्परचात्‌ श्री ए० श्री  To  एम०  थामस  ने  अरपना

 संशोधन  संख्या  ey
 प्रस्तुत  किया  कौर  वह trustees  such  persons  as  the  Cen-

 tral  Government  may,
 by  Bencral

 सभापति  महोदय  ara  मतदान  के  लिये  रखा

 or  special  order,  speci  गया  ठनना  ।
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 मद्रास  बेक  सेवानिवृत्ति
 ate

 सभापति  महोदय  :  में  सरकारी

 संशोधन  संख्या  २६  को  सभा  के  समक्ष  मतदान  उपदान  ar

 के  लिये  रखूंगा  ।  प्रश्न  यह  है  कि  :  {
 )  asta  बैंक  पदाधिकारी  भविष्य

 निधि  पारस्परिक  प्रत्याभूत
 ओष्ठ  भ  खण्ड  ८  के  स्थान  पर  यह

 रखा  जाय  :

 ऐसे  जिन्हें  केन्द्रीय  सरकार
 “8,  For  the  persons  who

 सामान्य  झ्रथवा  विशेष  रादेश  द्वारा  निर्दिष्ट
 immediately  before  the  ap-

 न्यासधारी  के  रूप  में  स्थानापन्न  किये
 pointed  day  are  the  trustees  of

 the  following  funds,  that  is  to  यंग

 38%
 प्रस्ताव  स्वीकृत  ८  |

 (a)  the  Imperial  Bank  of  India

 Employees  Provident  Fund;  सभापति  महोदय
 :

 प्रश्न  यह  है
 :

 (b)  the  Imperial  Bank  of  India  ६, खण्ड  ८,  संबोधित  रूप  विधेयक

 Employees  Pension  and  Guaran-
 का  बने  पी

 tee  Fund;
 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  ।

 (c)  the  Bank  of  Bombay  offi-

 cers  Pension  and  Guarantee  खण्ड  ८,  संशोधित  रूप  विधेयक  में

 Fund;  जोड़  दिया  गया  |

 (d)  the  Bank  of  Madras  pen-  as  ९--(इम्पीरियल  wa  के

 sion  and  Gratuity  Fund;  and  नारियों  को  दिये  जाने  वाला

 (e)  the  Bank  of  Madras  officers
 सभापति  महोदय

 :
 हम  खण्ड  ९  को

 Provident  and  Mutual  Guarantee

 Fund;

 लेते  हैं  ग्र  में  प्रथम  अनुसूची  को  भी  प्रस्तुत

 करने  की  प्रस्थापना करता  हूं  ।
 there  shall  be  substituted  as

 as  the  थी  एस०  एस०  मोरे  :  क्या  यह  श्रमिक trustees  such  persons

 Central  Government  may,  by  भ्रच्छा
 न

 होगा
 कि

 अन्य  खण्डों  पर  चर्चा  होने

 general  or  special  order,  के  परचा  खण्ड  €  पर  चर्चा  की  जाय  ?

 fe,  उन  व्यक्तियों के  लिये  जो  अनुसूची के  साथ  wed  में  उसका  विवेचन हो

 निश्चित  दिन  के  ठीक  इन  सकता  है  ।  उसे  प्रत्यक्ष  लेने  के  बजाय

 निधियों  के  न्यासधारी  खण्ड  स्थगित  क्यों  न  किया  जाय  ?

 शी  ०  सी
 ०

 गह  :  खण्ड €  शर  प्रथम इम्पीरियल  बेक  आराफ़  इंडिया

 कमेंट्री  भविष्य  भ्रनुसूची  दोनों  के  सम्बन्ध  में  चर्चा  की  जा

 सकती है  ।

 इम्पीरियल  बेक  इं  f

 सभापति  महोदय
 :

 यह  है  कि  हम सेवानिवृत्ति  शौर  प्रत्याभूत

 इसी  समय  खण्ड
 €

 के  साथ  प्रथम  अनुसूची  को

 लें  या  खण्ड  €  पर  चर्चा  तब  तक  के  लिय

 बेक  पदाधिकारी बम्बई  स्थगित कर  दें  जब  तक  कि  हम  अन्य  खण्डों

 सेवानिवत्ति  कौर  प्रत्याभूत  को  समाप्त न  कर  लें  ।
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 श्री  ए०  सी०  गृह
 :

 प्रथम  अनुसूची  के  में  यह  निर्धारित  किया  गया  है  कि  रिजर्व  बेक

 बगैर  खण्ड  पर  चर्चा  करने  से  कोई  लाभ  अपने  इतने  यश  हस्तान्तरित  कर  सकता  है

 नहीं  है  ।  यह  अ्रधिक  अच्छा  होता  यदि  खण्ड  €  कि  उसकी  श्रधिसंपत्ति  ५५  प्रतिशत  से  कम

 शर  प्रथम  प्रनुसूर्च  पर  एक  साथ  चर्चा
 की

 हमने  पहले  ही  बता  दिया  है  कि  हम

 जाती  ।  इस  प्रकार  के  राष्ट्रीयकरण  का  समर्थन  नहीं

 करते  |  हम  इसका  घोर  विरोध  करते
 सभापति  महोदय

 :
 बात  यह  है  कि  यदि

 श्री  मोरे  की  प्रस्थापना  स्वीकार  की  तो
 a  कि  रिज़र्व  बेक  अपनी  श्रधिसंपत्ति  में  से

 अपने  कोई  ऋण  हस्तांतरित  करे  ।  में  ने  अपने
 चर्चा  तब  तक  स्थगित  रहेगी  जब  तक  कि  हम

 संबोधन  में  यह  उपबन्ध  रखने  का  प्रयत्न  किया
 अन्य  खण्ड  समाप्त  नहीं  कर  लेते  यदि  ऐसा

 करना  माननीय  वित्त  मंत्री  को  सुविधाजनक
 है  कि  ford  ब  अपनी  श्रधिसंपत्ति  में  से

 च् ग्रपन  कोई  aa  हस्तांतरित  करने  का
 हो  ।  मुझे  बताया  गया  है  कि  उनका  स्वास्थ्य

 अच्छा  नहीं  है  किन्तु  वे  इस  चर्चा  के  समय  यहां

 अधिकारी  नहीं  होगा ।

 सभापति  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत उपस्थित  रहना  चाहते  हे  ।  में  जानना  चाहता

 हूं  फि  कया  यह  माननीय  मंत्री
 के

 लिये  श्री  ए०  alo  गृह  यह  एक  ऐसा
 हम

 जनक  होंगा  ।  संशोधन  है  जो  खण्ड ५  (२)  के  लिये  माननीय

 सदस्य  द्वारा  प्रस्तावित  संशोधन  के
 वित्त  मंत्रो  ato  Sto  देशमुख

 स्वरूप  है  जो  fora  बंक  की  अ्रधिसंपत्ति  को
 में  नहीं  चाहता  कि  मेरे  स्वास्थ्य  के  कारण  सभा

 44.0  से  ८०  प्रतिशत  बढ़ाने  के  लिये  है  ।  मेरे की  इच्छा  पुरी  होने  में  कोई  बाधा  पड़े
 ।  यदि

 विचार  से  हम  इस  संशोधन  को  स्वीकार  नहीं
 सभा  चाहती  है  कि  भ्रनुसुची  के  साथ  इस  खण्ड

 कर  सकते  ।
 पर  चर्चा  अन्त  में  तो  में  पूर्णतया  सहमत  हूं  ।

 में  उपस्थित  होने  का  प्रयत्न  करूंगा  |  सभापति  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या

 २३  मतदान  के  लिये  रखा  गया  तथा  स्वीकृत
 श्री  साधन  गुप्त  :  प्रथम  अनुसूची  न  केवल

 खंड  बल्कि  खण्ड  ३८  से  भी  सम्बन्धित है  ।
 gar

 सभापति  महोदय  :
 प्रशन  यह  है  :

 मेरे  विचार से  खण्ड €,  खण्ड  ३८  कौर
 १०  विधेयक  का  अंग

 चाहिये  |  प्रस्ताव  स्वीकृत  5.0  ।

 खण्ड  १०  विधेयक  में  जोड़  दिया सभापति  महोदय  :  वह  हम  खण्ड  ३८

 पर  पहुंचने पर  सोचेंगे  |  हम  खण्ड  १०
 खंड  ११--  अधिसंपत्तियों  पर

 को  लेंगे  ।
 निबन्ध )

 खंड  Qo  aya  को  हस्तान्तरित  सभापति  महोदय :  इस  खण्ड  के  लिये

 श्री  साधन  गुप्त ने  अपना  संशोधन  ये  संशोधन  हैं  :  संशोधन  संख्या  ३१९,  ३२४

 संख्या  २३  प्रस्तुत  किया  २४,  Ro¥,  २५७,  २५८  ग्रोवर  R4E;  संशोधन

 संख्या  ze  एक  सरकारी  संशोधन  है  कौर

 श्री  साधन  गीत
 :  खण्ड  १०  के  सम्बन्ध

 शेष  संशोधन  हैं  ।

 में  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  उसमें  यह

 निर्धारित  किया  गया  है  कि  sar  स्वतंत्र रूप  से  श्री  ए०  खा
 जी

 ह
 :  ग्न्य  संशोधन

 हस्तान्तरित  किये  जा  सकेंगे  । उपखण्ड  (२)  अवरुद्ध  होंगे
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 श्री  ए०  Uqo  थामस  :  संशोधन  संख्या
 (2)  Notwithstanding  anything

 ३१९  सम्पूर्ण  खण्ड  के  स्थान  पर  रखा  गया  contained  in  sub-section  (1)  no  per-

 son  referred  to  in  the  proviso  to
 यदि  सरकार  स्थिति  को  स्पष्ट  कर  दे  तो

 that  sub-section,  other  than  the
 अधिक  बरच्छा  हो  ।

 Reserve  Bank,  shall  be  entitled  to

 श्री  ए०  सी०  गृह  :  श्री  वेंकटरामन्‌ के के  exercise  voting  rights  in  respect  of

 नाम  से  जो  संशोधन  जो  इस  संशोधन  का  any  shares  held  by  him  in  excess

 of  one  per  cent  of  the  issued. संशोधन  उसे  छोड़  कर  wea  सभी  संशोधन

 अवरुद्ध  होंगे  |

 सभापति  महोदय  :  भ्रमण  संशोधन  मूल  ree.  (१)  किसी  भी  व्यक्ति  को

 खण्ड  के  सम्बन्ध में  उसके  द्वारा  arf  किसी  ऐसे  wat  के

 सम्बन्ध  जो  २००  रंगों  से  रिक  चाहे श्री  ए०  सी ०  गुह  यह  केवल  सरकारी

 गेर-सरकारी  न्यासों  के  सम्बन्ध  में  एक  ag  उसके  नाम  में  हों  अथवा  किसी  अरन्य  व्यक्ति

 स्पष्टीकरण  है  ।  केसाथ  संयुक्त  रूप  से  रंगाचारी  पंजीबद्ध

 में  प्रस्ताव  करता  ष
 ar  नहीं  किया  जायेगा  कौर  न  उसे  उसके  द्वारा

 धारित  अ्रधिक  wat  के  लिये  कोई  भुगतान

 पृष्ठ  ५  खण्ड  ११  के  स्थान पर  यह  पाने  का  afters  अथवा  इन  अंशों के
 रखा  जाय े:  सम्बन्ध में  केवल  उनको  बेचने  के  प्रयोजन  के

 (1)  No  person  shall  be  अतिरिक्त  न  उसे  अ्रंशधारी  के  रूप  में  किन्हीं

 registered  as  a  shareholder  in  res-
 भी  अधिकारों  को  प्रयोग  करने  का  अधिकार

 pect  of  any  shares  held  by  him  whe-

 ther  in  his  own  name  or  jointly
 होगा  |

 with  any  other  person,  in  excess  of  परन्तु  इस  उप-धारा  में  उल्लिखित  कोई

 two  hundred  shares  or  be  entitled  बात  इन  पर  लागू  नहीं
 tc  payment  of  any  dividend  on  the

 excess  shares  held  by  him  orto  exer-  feta  बेक  ;

 cise  any  of  the  rights  of  a  share-  एक
 holder  in  respect  of  such  excess

 बीमा  १९६३८  की
 shares  otherwise  than  for  the  pur-

 परिभाषा  के  भ्रनुसार  एक  बीमा  कराने
 pose  of  selling  them

 एक  स्थानीय  प्राधिकारी  ; Provided  that  nothing  contained

 in  this  sub-section  shall  apply  to-  एक  सहकारी  संस्था  ;  कौर

 (a)  the  Reserve  Bank;
 किसी  सरकारी  अथवा

 (6)  a  corporation;
 कारी  प्रयास  का  एक  प्र न्यासधारी  |

 (c)  an  imsurer  as  defined  inthe
 (२)  उपधारा  (१)  में  उल्लिखित

 Insurance  Act,  1938;  किसी  बात  अनपेक्ष
 ~

 (d)  a  local  authority;  धारा  के  परन्तुक में

 (e)  a  co-operative  society;  and  भी  रिज  बक  के

 (f)  a  trustee  of  a  public  or  जारी  गई  पूंजी  एक  प्रतिशत

 private  trust.  से  अधिक  उसके  द्वारा  धारित  किन्ही
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 ए०  सी ०

 अंशों  के  सम्बन्ध  में  मतदान
 है  कि  यह  उन  व्यक्तियों  के  लिय  उपयुक्त  नहीं

 कार  को  प्रयोग  करने  का  अधिकारी  नहीं
 है  जिन्हें  निश्चित  भ्र धिक तम  सीमा  से  अधिक

 होगा  ।  |]  पेश  रखने  से  मुक्त  किया  गया

 श्री  वेंकटरामन  में  प्रस्ताव
 साथ  सार्वजनिक प्रकार  के  अन्य

 करता हूं  :  प्रयास  भी  होते  जैसे  धार्मिक

 न्यास  वे  प्रयास  जो  लाक्षणिक  अथवा
 कि  श्री  अरुण  चन्द्र  गह  द्वारा  प्रस्तुत

 ल  ra  गये  संशोधन  के  प्रस्थापित  अरन्य  सामाजिक  काय  करते  और  उन्हें  राज्य

 बक  के  अ्रंशभाग  रखने  में  कोई  रुकावट  नहीं
 खण्ड  ११  के  उपखण्ड  १  के  परन्तुक

 के  भाग  च  में  trustਂ  होनी  चाहिये  ।  में  ने  भ्रपने  संशोधन  द्वारा

 प्रयास  के  स्थान  सरकार  प्रस्थापित  संशोधन  के  पद  को

 स्पष्ट  करने  का  प्रयत्न  किया  है  ।  केवल  वे पर  religious  or

 charitable  trustਂ
 जो  अ्रथवा  धार्मिक  प्रकार  के

 धार्मिक  प्रिया  व्यक्तियों के  लिये  निर्धारित  २००  की
 ad

 प्रयास  दाऊद  रखें  संख्या  से  अधिक  श्रंशाभाग  रख  सकेंगे  ।

 सभापति  महोदय  :  क्या  उनका  संशोधन
 सभापति  महोदय  :  ये  दोनों  संशोधन  अब

 सभा  के  समक्ष
 माननीय  मंत्री  को  स्वीकार है  ?

 श्री  वेंकटरामन  :  सरकारी  संशोधन
 श्री  go  ato

 हां  ।  वास्तव में

 हमारा  उद्देश्य  यह  था  कि  केवल  oe  संस्थानों
 द्वारा  व्यक्तियों  को  राज्य  बेक  के  ग्र रा भाग

 रखने का  अधिकार  २००  तक  सीमित कर
 को  are  न  कि  उन  निजी  जों  उस

 व्यक्ति  कै  परिवार  सदस्यों  के  लाभ  के  लिये
 दिया  गया  किन्तु  परन्तुक  उस  निर्बन्धन के

 बनाये  गये  मुक्ति  दी  जाय  |
 एक  अपवाद है  ।  रिज़र्व बैंक  २००

 से  wafer  रख  सकता  इसी  सभापति  महोदय :  aa  में  संशोधन

 प्रकार  कोई  भी  निगम  इतने  से  अधिक  श्रंशाभाग  संख्या  Rz&,  संशोधन  संख्या  ३२४  द्वारा

 सकता  बीमा  स्थानीय  संशोधित  रूप  सभा  के  समक्ष  मतदान  के

 सहकारी  बेक  सरकारी  अथवा  रखूंगा

 गर-सरकारीਂ  प्रयास  भी  इतने  अ्रंशभाग  रख
 प्रदान यह  है  :

 सकते  पद  से  पदों  में  उल्लिखित

 पृष्ठ
 ५

 खण्ड  ११  के  स्थान  पर  यह
 श्रेणियां  अधिकतर  सार्वजनिक  संस्थाओं  के

 रखा  जाय  :

 सम्बन्ध  में  हैं  ।

 दी  (1)  No  person  shall  be  re-

 कोई निजी  प्रयास  किसीਂ  व्यक्ति  के  gistered  as  a  shareholder  in  respect

 बच्चों  की  शिक्षा  अ्रथवा  उसकी  पत्नी के  निर्वाह
 of  any  shares  held  by  him  whether

 अथवा  अन्य  किसी  उद्देश्य  के  लिये  हो  सकता
 in  his  own  name  or  jointly  with  any
 other  perzon  in  excess  of  two  hun-

 साधारणतया निजीਂ  प्रयास  इस  झा शय  से  dred  shares  or  be  entitled  to  pay-
 बनाया  जाता  है  कि  उस  व्यक्ति  के  परिवार  के  ment  of  any  dividend  on  the  excess

 सदस्यों
 को

 कुछ  लाभ  प्राप्त  हो
 ।

 मेरा  निवेदन  shares  held  hv  him  or  to  exercise
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 Yeke  भारत  FT  ३०  अप्रैल  १९५५

 any  of  the  rig  115  of a  shareholder  in  बीमा
 १  ३८  की

 respect  of  such  excess  shares  other-  भाषा  ्य  एक  बीमा  कराने

 wise  than  for  the  purpose  of  selling  एक  स्थानीय

 them  :
 (=)  एक  सहकारी

 कौर

 Provided  that  nothing  contained  सरकारी  अथवा

 in  this  sub-section  shall  apply  to—
 सरकारी  धार्मिक  शारिवा  प्रयास

 का

 (a)  the  Reserve  Bank;
 एक  प्रन्यासघारी

 (0)  a  corporation;
 (२)  उपधारा  (2) में

 उल्लिखित  किसी

 बात  के  भ्रनपेक्ष  उस  उपधारा के  परन्तुक  में
 (0)  87  insurer  as  defined  in  the

 insurance  Act,  1938;  निर्दिष्ट  कोई  भी  रिजर्व  बक  के

 (d)  a  local  authority ;
 fata,  जारी  की  गई  पूंजी  के  एक  प्रतिशत

 से  अधिक  उसके  द्वारा  धारित  किन्हीं  अंशों  के

 (e)  a  co-operative  societ  ex  and y  9  Gil
 सम्बन्ध  में  मतदान  अघिकार  को  प्रयोग  करने

 (f)  a  trustee  ofa  public  or  pri-  का  झ्र धि कारी  नहीं  होगा  ।'

 vate  religious  or  charitable
 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 trust.

 (2)  Notwithstanding  anything
 सभापति  महोदय :  प्रश्न  यह  है

 contained  in  sub-section  (1)  no  414,  ११,  संबोधित  रूप  विधेयक

 person  referred  to  in  the  proviso  to  का  at  बने  ी

 that  sub-section  other  than  the
 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 Reserve  Bank  shall  b2  entitled  to

 खंड  ११,  संशोधित  रूप  में exercise  voting  right  in  respect  of

 any  shares  held  by  him  in  excess  of  में  जोड़  दिया  गया  ।

 one  percent.  of  the  issued  capital.’
 नया  ११क

 ["22-(8)  किसी भी  व्यक्ति  को  उसके
 श्री ए०  एम०  थामस  ने  नया  खण्ड

 द्वारा  धारित  किसी  एसे  sat  के  सम्बन्ध  में
 १  १क  जोड़ने  वाले  संशोधन  संख्या  १९६८

 जो  २००  staid  अधिक  चाहे वह  उसके
 को  प्रस्तुत  किया  ।

 नाम  में  हों  प्रिया  किसी  अन्य  व्यक्ति  के  साथ
 श्री  ए०  एम०  थामस  :  में  नहीं  समझता

 संयुक्त  रूप  से  म्रंशाधारी  पंजीबद्ध  नहीं
 कि  सरकार  को  इस  संशोधन  को  स्वीकार

 किया  जायेगा a  न  उसे  उसके  द्वारा  धारित

 करने  में  प्रतीक  कठिनाई  होगी  क्योंकि  इन
 अधिक  अंशों  के  लिये  कोई  भुगतान पाने  का

 अंशभागों  के  हस्तांतरण  के  सम्बन्ध  में
 अधिकार  अथवा  इन  अंशों  के  सम्बन्ध  में

 haa  उनको  बेचने  के  प्रयोजन केਂ  अतिरिक्त  शीलता  की  वांछनीयता की  दृष्टि  से  यह

 बहुत  आवश्यक  है  ।  सभा  के  सदस्यों  ने त  उसे  wea  के  रूप  में  किन्हीं भी
 कहा था  कि  यह  वांछनीय है  कि  राज्य

 अधिकारों  प्रयोग  करने  का  अधिकार  होगा
 संभव  अधिक  से  झ्रघधिक  प्रश भाग  रखें  ।  किसी

 इस  उप-धारा  में  उल्लिखित  कोई
 भी  हालत  में  यदि  कोई  निजी  धारक  रिज

 बात  इन  पर  लागू  नहीं  बेक  को  अश भाग  बेंचना  चाहता  तो  बेक

 ford  निगम-मूल्य  अथवा  बाजार  मूल्य  पर  जो  भी

 एक  कम  उन  को  नव्य  ले  ले
 ।  इस  में
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 ए०  एम०

 सभापति  महोदय  द्वारा  श्री  ए०  एम० बालकल  कोई  खतरा  नहीं  है
 ।

 मेरे  विचार
 से

 सरकार को  यह  उपबन्ध  स्वीकार  करने  में  थामस का  संशोधन  संख्या  १९८  मतदान  के

 कोई  कठिनाई  नहीं  होगी  ।  लिये  रखा  गया  तथा  स्वीकृत हुआ  ।

 इसके  श्री  एस०  एल०  सकसेना  ने  सभापति  महोदय  द्वारा  श्री  एस०  एल०

 संशोधन  संख्या  ३०६  प्रस्तुत  किया
 ।  सकसेना का  संशोधन  ३०६)  मतदान

 के  लिये  रखा  गया  कौर  स्थगित  हुआ  ।
 तो  एस०  एल०  सक्सेना  :  में  नहीं

 खंड  १२-(अनुमोदित  प्रतिभू  तियां  होने चाहता  कि  नवीन  राज्य  बेक  विदेशियों  द्वारा

 नियंत्रित  किया  जाय  |  हम  उसमें  किन्हीं  भी
 वाले  गंदा

 विदेशी  हितों  को  स्थान  नहीं  देना  चाहते  ।  अतः  सभापति  महोदय  इस  खण्ड  के  लिये

 उन्हें  wal  जो  भी  प्रतिकर  दिया  मुझे  कोई  संशोधन  नहीं  है  ait  में  इसे  सीधे ही

 उसमें  कोई  श्रापत्ति  नहीं  है  किन्तु  यह  बहुत  सभा  के  समक्ष  मतदान  के  लिये  रखूंगा  ।

 महत्वपूर्ण  है  कि  भविष्य  में  उन्हें  अंशधारियों  केਂ  प्रश्न  यह  है  :

 रूप  में  खाने  की  भ्र नुम ति  न  दी  जाय  ।  बेक

 के  कोई  dara  विदेशियों  को  न  बेचे  जायें  ।  (६.  १२  विधेयक  का  अंग  बने  द

 प्रस्ताव  स्वीकृत  $  |

 श्री  To  सो०  श्री  To  एम०
 खण्ड  १२  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 थामस  द्वारा  प्रस्तावित  संशोधन  fora  बेक

 पर  भ्रंबाभाग  खरीदने  का  दायित्व  झ्र नि वाय
 खण्ड  १३-  की  मुख्य  पूंजी )

 को  ए०  सो ०  गह  :  में  प्रस्ताव  करता  हूं  :
 रूप  से  आरोपित करेगा  ।

 ६,  पंक्ति  ३  keep
 श्री  ए०  एन०  थामस  :  कह  सकते

 हैं  बैंक  खरीद  सकता  है  0.0
 a  in  one  or  more  books  a  registerਂ

 या  अधिक  पुस्तकों  में  एक  पंजी

 श्री  मित्तल  :  यदि  ऐसा  करना  श्रनिवायं  ]
 शब्दों  के  स्थान  पर  keep

 होतो  ?  at  its  central  office  8  register,  in

 श्री  ए०  सी०  गह  :  भ्रंश भागों  के  मूल्य
 one  or  more  booksਂ  केन्द्रीय

 में  बाजार  में  चढ़ा  उतरी  होनी  चाहिये  ।  कार्यालय  में  एक  या  अधिक  पुस्तकों  में

 जब  उनका  कम  मूल्य  हो  उस  समय  हम  क्यों
 एक  पंजी  हराया  शब्द  रखे  जायें  ह

 खरीदें  ?  श्री  एस०  एल०  सकसेना  द्वारा  सभापति  महोदय  :  एक  ait  संशोधन

 faa  संशोधन  के  सम्बन्ध  म  में  उसकी  कोई  संख्या  &&  किन्तु  श्री  मूलचन्द  दुबे  यहां

 झावइ्यकता  नहीं  समझता  ।  में  किसी  विदेशी  उपस्थित  नहीं  हैं  ।  क्या  माननीय  मंत्री  उनके

 अनीता  लगाना  श्रावक नहीं  संशोधन  की  व्याख्या  करना  चाहते  हें  ?

 समझता  |  में  यह  अदा  नहीं  करता  कि  कोई  श्री  ए०  सी०  गुह  :  म  स्पष्टीकरण  की

 विदेशी  इस  बेक  के  श्रंशभागों में  कुछ  कोई  श्रावइ्यकता  नहीं  समझता  |
 योजित  करेगा  ।  यदि  एक  दो  करें  तो  हमें

 चिन्तित  होने का  कोई  कारण  नहीं  अतः
 सभापति  महोदय  :  et  यह  है  :

 ~ में  इस  संशोधन  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  पुष्ट  ६  पंक्ति  3  में

 समझता  |
 keep  in  one  or  more  books
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 registerਂ  या  ग्रीक  पुस्तकों  में  एक  thing  contained  in  section,

 II  noticeਂ  ११  म पंजी  रखेगाਂ शब्दों  के  पर

 keep
 at  its  central  office  उल्लिखित  किसी  चीज  के  बावजूद

 राजद a  register,  in  one  or  more  booksਂ  कोई  सूचना  नहीं
 ']

 atta  कार्यालय  में  एक  या
 रख  जाय  |

 प्रतीक  पुस्तकों  में  एक  पंजी  रखेगा |  प्रस्ताव  स्वीकृत  ग्रा
 ।

 शब्द  रख  जाय  |  सभापति  महोदय  :  प्रश्न

 प्रस्ताव  स्वीकृत  $
 |  खण्ड  १४,  संशोधित  रूप  विधेयक

 ि  अग बन  | सभापति  महोदय :  प्रदन यह यह  है
 :

 है  १३,  संशोधित  रूप  विधेयकਂ  श्रीताल  स्वीकृत  SUT  |

 का  बने  |  खण्ड  १४,  संशोधित  रूप  विधेयक  मे

 जोड़  दिय  गया  ।
 प्रस्ताव  स्वीकृत  हथ  ।

 खंड  कौर
 खण्ड  १३  संशोधित  रूप  में  विधेयक  म  अभिकरण

 जोड  दिया गया  निम्नांकित  सदस्यों  द्वारा  निम्न  संशोधन

 खंड  -शाखा  पाजियो ं)  प्रस्तुत  किये  गये

 सभापति  महोदय  श्री  मूलचन्द दुबे  के  प्रस्तावक को  नाम  संशोधन

 नाम  में  केवल  एक  संद्योघधन  वह  यहा अन  सख्या

 स्थित ह  ।  हज़रत  मं  यहां  खण्ड  सभा  के  समक्ष  श्री  बी०  Ho  दास  २

 मतदान  के  लिये  रखेगा  |  श्री  एस०
 सी०  सामन्त

 )  &3

 प्रश्न यह  हे

 श्री
 मुही  उद्योग

 R09
 श्री  कार  डी०  मिश्र

 खण्ड  १४  विधेयक  का  लग  बन  बुलन्दशहर )

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |  श्री  मूलचन्द  दूबे  Qo
 पंडित  ठाकुर  दास  भागंव  Xs,  &y

 खण्ड  १४  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया
 श्री  ग्राम  डी०  मिश्र  ९५

 खंड  -पंजी  में  न  लिख  जाने  वाले  श्री  साधन  गुप्त  &&

 प्रयास  Req श्री  एन०  बी०  चौधरी

 श्री  ए०  सो०  गह  :  प्रस्ताव  करता  a
 ्

 पंडित  ठाकुर  दास  भागंव  २८  ौर

 २६
 पीठ ६,  पंक्ति Se  में  No  notice

 श्री ए०  एम०  थामस  :  में  प्रस्ताव  करता
 सूचना  के  स्थान पर

 हूं कि any
 पृष्ठ  ७,  पंक्ति  १४  में

 thing  contained  in  section
 serve  Bank’  के

 II,  no  noticeਂ  [  घारा  ११  बाद  the  State  Bankਂ
 में  उल्लिखित  किसी  चीज  के  शौर  शब्द-रखे जायें  ।

 कोई  सूचना  नहीं  1  शब्द  सभापति  महोदय  :  ये  सब  संशोधन  सभा

 रख  जाय  |  के  सामने हें  ।

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  हैं  श्री  एन०  ato  चौधरी  :  में  ने

 पृष्ठ  ६,  पंक्ति  २४  में  No  notice  भ्र पने  संशोधन  संख्या  २९६  म  यहां  बात

 सुचना  नहीं  ')
 के

 स्थान
 पर  रख  जाने  के  लिये  कहा  था  कि  प्रत्येक

 ling  any-  खण्डीय  मुख्यालय  भारत  केਂ  प्रत्येक  जिले
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 एन०  बी०  तो  मुख्यालय  यहीं  होना  चाहिये  कौर  मुख्य

 एक  एक  शाखा  हो  |
 इस  विधेयक  का  दिखायें  मद्रास  शर  कलकत्ते  में  होनी

 चाहियें  ।
 उद्देश्य  हमारे  गांवों  में  ऋण  की  सुविधाओं की

 व्यवस्था  करना है  ।  इसके  लिये  प्रत्येक  कस्बे  सभापति  महोदय  :  श्री  झुनझुनवाला  ।

 में  एक  शाखा  का  होना  आवश्यक हैं  ।  इस  कार्य  श्री  झुनझुनवाला  )

 के  लिए  पांच  वर्ष  या  इससे  भी  अधिक्  समय  में  श्री  ठाकुर  दास  भार्गव  के  संशोधन
 का

 खा  गया
 पर  में  चाहता  हूं  कि  इस  समय

 समर्थन  करता  हुं  ।  उन्होंने तीन  वर्ष  का  समय

 प्रत्येक  क़स्बे  में  कम-से-कम  एक  एक  शाखा  ars  पर  में  समझता  हूं  कि  वह  बहुत  ग्रसित

 स्थापित हो  जाये  श्री  मात्तन  की  दृष्टि  कुछ  विशेष  व्यक्तियों

 पर  गई  है  ।  वह  सोचते  हैं  कि  उनको  छोड़कर सभापति  पंडित  ठाकुर  दास  |

 aa  व्यक्ति हैं  ही  नहीं  ।  यदि  श्राप  उन्हें  उचित
 पंडित  ठाकर  दास  भार्गव

 :
 में  ने  संशोधन

 संख्या  २७,  gy,  २८  तथा
 २९  रखे  हूं

 ।  संशोधन  वेतन  देंगे  तो  श्रव्य  योग्य  व्यक्ति  प्राप्त  हो
 a.

 सकते  a  ।  मैं  पंडित  ठाकुर  दास  भागंव  की

 संख्या
 Qo

 में  में  ने  कहा  हूं
 कि

 प्रत्येक  क़स्बे  में
 कम-से-कम  एक  शाखा  होनी  चाहिये  ।

 बात  से  सहमत  हुं  कि  सरकार  तीन  वर्ष  का

 वर्षਂ  के  स्थान  पर  में  वर्षਂ
 अधिकतम  समय  स्वीकार  कर  ले  ।  यदि

 रखना  चाहता  हूं
 ।

 वह  पंडा  निकाल  दिया  जाय
 सरकार  इस  अवधि  में  ऋण  की  सुविधाओं  को

 जिसमें  यह  रहा  गया  हें  कि  केंद्रीय  सरकार  को  बढ़ा  देती  है  तो  ठीक  है  ।  विलम्ब  से  विकास  की

 प्रगति  में  बाधा  उपस्थित  होगी  |
 समय  निश्चित  करने  का  अ्रधिकार  होगा  ।

 ग्रामीण  ऋण  सर्वेक्षण  प्रतिवेदन  से  पता
 श्री  बालकृष्णन

 सुचित  :  इस  बैंक  का  मुख्य  उद्देश्य लगता  है  किਂ  देश  की  जनता  का  भला  इसी

 विधेयक  से  हो  सकता  है
 ।

 पांच  वर्ष
 का

 समय

 ग्रामीण ऋण  के  लिये  सुविधायें  देना है  ।  अन्यथा

 यह  ट्रेवल  नाम परिवर्तन  होगा  ।  श्राप  किसानों
 लिया  गया  है  ।  केवल  चार  सौ  शाखायें  प्र

 को  ऋण  देने  का  सहकारी  संभागों  को

 खोलनी  हें
 ।

 इस  प्रकार  क़स्बों  तक  पहुंचने  में
 सौंप  रहे ह  ।  किन्तु  यह  प्रक्रिया  बड़ी

 काफ़ी समय  लग  जायेगा  |  में  चाहता हूं  कि
 पूर्ण  ait  धीमी  है  किसानों  को  फसल  बोते

 २००  प्रौढ़
 शाखायें  खोली  जायें  इस  पांच

 वर्ष  के  समय  को  तीन  वर्ष  कर  दिया  जाय
 ।

 तथा  काटते  दोनों  ही  समय  ऋण  की  तत्काल

 अ्रावश्यकता  होती  किन्तु  सहकारी  संस्थायें
 सभी

 लोगों  को  माननीय  मंत्री  से  आशा  हूं
 कि

 यह  हमारी  इस  छोटी  सी  मांग  को  स्वीकार
 स्थापित  करने  तथा  ऋण  देने  की  ग्रौपचारिक

 करेंगे  ।  कार्यवाही में  इतना  विलम्ब  हो  जाता  है  कि

 ~
 श्री  अच्चुथन  :  इस  खण्ड  के  किसानों  को  समय  पर  उधार  नहीं  मिल  सकता  |

 सम्बन्ध  में  सर्वाधिक  समय  को  मुख्यालय
 बैंक  की  पचास  प्रतिशत  च्  गांवों

 स्लो लने  के  स्थान  तथा  प्रत्येक  जिले  में  एक  शाखा
 में  खोली  जानी  चाहियें  ।  जिससे  कि  गांव  के

 खोलने  के  बारे  में  बहुत  कुछ  कहा  गया  है  ।  लोग  उसका  लाभ  उठा  सकें  ।  उधार  तत्काल

 इस
 विधेयक  पारित  होने

 पर
 राज्य

 मिलना  सरल  शर्तों  पर  मिलना  चाहिये

 सरकारें  स्वयं  देखेंगी  कि  किस  ज़िले  में  शाखा  कौर  उसकी  मात्रा  पर्याप्त  होनी  चाहिये  ।

 की  कितनी  श्रावस्यकता है  |  ४००  शाखायें
 ह्म

 Yoo  शाखायें  खोलने  का  विचार  कर  रहे

 प्रयाप्त  होगी
 ।  मुख्यालय

 बम्बई  में  खोलने  से  हे  किन्तु
 मेरे  विचार  से  कम-से-कम  १,०००

 क्या  लाभ है  ।  जब  हम  दिल्‍ली  में  भारत  के  aaa  खोली  जानी  चाहियें  ।  ara

 सरकार  इस  संशोधन  को  स्वीकार  करेगी  । रक्षित  बेक  का  एक  भवन  यहीं  बनवा  रहे  हैं
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 श्री  मही उद्दीन
 :

 मेरा  संशोधन  संख्या
 देने  को  उत्सुक  भ्र न्य था  तक़ावी

 की
 भांति

 ३०७  है  ।  जिसमें  में  ने  यह  प्रस्ताव  किया  है  कि  यही  होगा  कि  प्रभावशाली  ate  अधिकार

 खण्ड  १६  फे  उपखण्ड  (२)  को  हटा  दिया  जाय  सम्पन्न  व्यक्ति  जिनकी  पहुंच  होगी  वे  ही  करण

 उसके  स्थान  पर  यह  रखा  जाये  कि  प्राप्त  कर  लेंगे  बाकी  लोग  रह  जायेंगे  ।  यह

 केन्द्र  य  बोर्डे  के  परामशं  से  केन्द्रीय  सरकार  जहां  संशोधन  वस्तुस्थिति  के  नितांत  भ्रनुकूल  है

 भी  निचय  करे  वहां  राज्य  बैंक  की  स्थानीय  तथा  सरकार  को  इसे  स्वीकार  करना  चाहिये  |

 शाखायें  खोले  ।  परन्तु  राज्य  सरकार  केन्द्रीय  श्री  टेक  चन्द
 )

 :  में

 सरकार  की  झ  से  शाखा ग्र ों  की  संख्या  पंडित  ठाकुर  दास  भागंव  के  संशोधन का

 बढ़ा  भी  सकती है  ।
 विरोध  करता  हूं  ।  मेरे  इस  विरोध  के  कारण

 facia  भिन्न हें  ।  मुझे  झ्राशंंका  है  कि  गांव के
 मेरे  संशोधन  का  प्रयोजन  यह  है  कि  हम

 लोग  oat  धन  का  उचित  उपयोग  करना  नहीं
 ग्रामीण  ऋण  फके  एक  नये  क्षेत्र  में  पदार्पण  कर

 रहे  हें  ।  इसलिये  यह  भ्रावश्यक  है  कि  वहां  के
 जानते  |  परिणाम  यह  होगा  कि  जो  घन  उनके

 हाथों  में  दिया  जायेगा  उसे  वे  विनियोग
 स्थानीय  waar  प्रादेशिक  बोर्ड  asa

 नहीं  त्तीय  उपभोग  में  व्यय  करेंगे  |  वह  धन
 क्षेत्र  की  स्थानीय स्थिति  a  भली  भांति

 जानकारी  कभीਂ  विकास  के  कार्यों  में  प्रयुक्त  नहीं  ।

 जब  तक  शाखा  बलों  की  संख्या  सीमित
 इस  समय  कलकत्ता  व  मद्रास  में

 रहेगी  तब  तक  प्रशिक्षित  व्यक्तियों  के  द्वारा

 तीन  प्रधान  कार्यालय  तथा  कानपुर  में  एक
 उनका  निरीक्षण  तथा  संचालन  कुशलता  से

 उप-प्रधान  कार्यालय  किन्तु यदि  ग्रामीण
 होगा  तथा  बसूली  भी  तत्काल  सरलता  से

 ऋण  संस्था  को  प्रभावशाली तथा  कुशल  सिद्ध
 हो  जायगी  ।  किन्तु  यदि  धन  सरलता  से  दिया

 होना  है  तो  यह  भ्रावश्यक  होना  चाहिये  कि

 कम-से-कम  स्थानीय  प्रधान  कार्यालयों  की  संख्या
 जायेगा  तो  उसका  दुरुपयोग  करने  वालों  की

 संख्या  बढ़ेगी  ।  ग्रामीण  ऋण  सुविधाओं  का

 बढ़ा  कर  कर  दी  जाय  जिससे  कि  ऋण  संस्था

 का  शी  घनता  तथा  सुचारु रूप  से  चल  सके  |
 विकास  किसी  एक  सीमा  तक  ही  अच्छा  है  ।

 इसका  उल्लंघन  करने  पर  राज्य  तथा  ऋण

 माननीय  मंत्री  we  सकते  हैं  कि  खण्ड  २  में
 लेने  दोनों को  ही  हानि  होने  की  संभावना

 उक्त  व्यवस्था की  गई  है  ।  भविष्य सम्बन्ध
 है  ।

 में  यह  उचित  है  ।  किन्तु  काय  के  समुचित  श्री  मित्तल  :  मुझे  दुःख  है

 प्रारम्भ  के  लिये  यह  श्रावस्ती  है  कि  कम-से-कम  कि
 मेरे  हस्तक्षेप  करने  के  कारण  कुछ  भ्रांति

 प्रधान  कार्यालय खोले  जायें  |  में

 करता  हूं  कि  माननीय  मंत्री  मेरे  संशोधन  को

 उत्पन्न हो  गई  है  ।  बैंक  की  एक  हजार  शाखायें

 खोलने के  सुझाव  का  जो  पंडित  ठाकुर  दास

 स्वीकार  करेंगे  |
 भागने ने  करन  में  किसी  से

 श्री  सत्येन्द्र  नारायण  fag  भी
 पीछे  नहीं  हूं  ।  मुझे  दुःख  है  कि  निदेश  समिति

 पश्चिम )  में  अपने  माननीय  मित्र  पंडित  का  प्रतिवेदन  परिचालित  नहीं  किया  गया  जो

 ठाकुर  दास  भागंव  के  संशोधन  का  समर्थन  कि  स्वतंत्रता  के  च  से  प्राप्त  होने  वाले  सभी

 करता  हुं  ।  उन्होंने  जो  कुछ  भी  कहा  है  वह  मसौदों  से  भ्रच्छा  है  ।  भारत  के  भविष्य  का

 उचित  है  कि  तीन  वर्षों  की  waft  में  सरकार  आघार  ग्रामीण  श्री-व्यवस्था  है  जो  इसी

 भारत  के  प्रत्येक  उपविभाग  में  राज्य  बेक  की  प्रतिवेदन  की  सिफारिशों  को  क्रियान्वित  करने

 एक  शाखा  खोल  दे  ।  इससे  ज्ञात  होगा  कि  पर  निसार है  ।  मेरे  कहने  का  तात्पयं यह
 सरकार  वास्तव  में  ग्रामीणों  को  सुविधायें  है  कि  इम्पीरियल  बेक  के  वर्तमान  कर्मचारी
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 इस  नई  व्यवस्था  के  श्रमिक  सिद्ध  नहीं  होंगे  का  भ्रध्ययन  किया  हों  ।  क्योंकि  वे
 कर्मचारी

 क्योंकि  ये  लोग  केवल  वाणिज्यिक  महाजनी  इस  काम  के  लिये  ठीक  नहीं  हैं  ।

 जानते  हमें  ऐ  से  व्यक्तियों की  आवश्यकता
 श्री  एस०  uso  सक्सेना :  में  पंडित

 है  जो  प्रशिक्षित  हों  इस  नई  व्यवस्था  को
 ठाकुर  दास  भार्गव  के  संशोधन  का  समर्थन

 जानते  हों

 ।

 मेरे  हस्तक्षेप  करने  का  यही  ्  करता  हूं  ।  मुझे  श्राइचये  होता  है  कि  हम

 इस  संशोधन  के  बारे  में  में  पंडित  ठाकुर
 भी  तीन  वर्षों  कों  थोड़ा  समय  समझते  हैं  ।

 उदाहरणायं, में यह बताना चाहता हूं कि में  यह  बताना  चाहता  हूं  कि दास  भागने से  पूर्णतया सहमत  परन्तु
 eYo  तक  चीन  जबकि  मुद्रास्फीति

 मेरा  सुझाव  केवल  यह  है  कि  वह  २  या  २  वर्ष

 पर  जोर  न  दें  ।  मुझे  ore  है  कि  feast  बैंक
 अत्यधिक  कोई  केन्द्रीय  बैंक  न  था  परन्तु

 वहां  की  वर्तमान  सरकार  ने  उसी  वर्ष  एक
 इस  प्रतिवेदन  को  सभा  में

 केन्द्रीय  बैंक  खोला  ।  विगत  पांच  वर्षों  में  उसने
 परिचालित  करेगा  में  सारे  सदस्यों  से

 प्रार्थना  करता  हूं  वे  इसे  पढ़ें  ।  जहां  तक  श्री
 ग्रामीण  जनता  कृषि  कार्य  के  लिये  छः

 टेक  चन्द  का  सम्बन्ध  में  उनसे  सहमत  नहीं
 अर  रुपये  दिये  हें  जबकि  हम  द्वितीय  पंच

 वर्षीय  योजना  में  केवल  एक  रुपये  देने
 हूं

 ।
 इम्पीरियल  बेक  की  प्रस्वीकृत

 का  विचार  कर  रहे  हैं  ।  हमें  इन  तीन  वर्षों
 प्रतिभूतियों की  नीति  का  अनुकरण  करने  के

 बजाये  में  ५०  प्रतिशत  देयों  कोਂ  हटा
 को  थोड़ा  समय  नहीं  समझना  चाहिये  ।  में

 देने के  शेरिल  सम्पत्ति लेना  पसन्द
 जानता हूं  कि  देश  में  लाखों  शिक्षित  व्यक्ति

 बेकार  हैं  ।  क्या  हम  उन्हें  प्रशिक्षण  दे  कर
 करूंगा  ।  वित्त  मंत्री  से  मेरा  कोई  विवाद  नहीं  ।

 इम्पीरियल  बेक  के  लोगों  ने  केवल  पुराने
 दाखा  कार्यालयों  में  काम  नहीं  दे  सकते  ?

 इम्पीरियल  की  नीति  को  ही  समझा  है
 ऐसा  करने  से  भ्र नेक ों  शिक्षित  व्यक्तियों  को

 काम  मिलेगा  ।  यदि  हम  ग्रामीण  उधार  की
 जो  राष्ट्र  के  प्रतिकूल  है  ।  श्री  अ्रच्युतन  ने

 कहा  था  कि  प्रधान  कार्यालय  बम्बई  से  हटाकर
 सुविधाओं  के  लिये  कुछ  करना  चाहते  हें  तो

 दिल्‍ली  लाया  जा  सकता  है  ।  रक्षित बेक  शौर  हमें  यह  काम  एक  या  दो  या  अ्रधिक-से-प्रधघिक

 तीन  वर्षों  में  करना  चाहिये  ।  में  प्राता  करता
 नवीन  राज्य  बैंक  का  एक  दूसरे  से  नीति  व

 कार्य  में  घनिष्ट  सम्बन्ध  है  |  उन  दोनों  को
 हूं  कि  सरकार  इस  संशोधन  को  स्वीकार

 एक  ही  स्थान  पर  रहना  चाहिये  ।  इसके  लिये
 करेगी  शर  यथासंभव  शीघ्रता  से  इसे

 कवित  करेगी  ।
 बम्बई  की  प्रति  और  कोई  स्थान  अधिक

 उचित  नहीं  है  ।  जहां  तक  प्रादेशिक  कार्यालयों
 भी  साधन  गुप्त

 :
 हमें  बताया  जाता  है

 को  खोलने  का  प्रशन  में  इस  बात  से  पूर्णतया
 कि  इस  विधायक  का  उद्देश्य  ग्रामीण  उधार

 सुविचारों की  व्यवस्था  करना  है  ।  फिर भी
 सहमत हुं  कि  बम्बई  कौर  कलकत्ता

 केवल  Yoo  शाखा-कार्यालयों  की  स्थापना
 में  तीन  प्रादेशिक  कार्यालयों  के  अतिरिक्त

 ait  प्रादेशिक  कार्यालय  खोलने
 का  उपबन्ध  किया  गया  है  ।  परन्तु  में  जानता

 हूं  कि  जब  शाखा-कार्यालय खोलने  का  समय
 क्योंकि  इन्हीं  द्वारा  ग्रामीण  जनता  के  जीवन  के  करायेगा तब  ये  wer  शाब्ाप्रों से कम से  कम

 विकास  का  पता  चल  सकता  है  ।  इन  कार्यालयों  नहींਂ  लुप्त  हो  जायेंगे  ।  दूसरी हमें  यह

 के  कर्मचारी  इम्पीरियल  बेक  के  न  हो  कर  भी  बताया  जाता  है  कि  भारत  में  पांच  लाख

 wey  उत्तम  व्यक्ति  जिन  लोगों  ने  ग्रामीण  गांव  हैं  ।  जब  श्राप  पांच  लाख  गांवों को  ग्रामीण

 झथरासूः  और  सहकारी  महाजनी  के  सिद्धान्तों  उधार  सुविधायें  देने  जा  रहे  हैं  तो  यह  ४००
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 हिन्दुस्तान  का  इंटीरियर  पाट  है  उसमें  इस संख्या  कुछ  नहीं  है  ।  में  ने
 कौर

 श्री  एन०  बी०  med  में  करॉममुप्तार  संगोपन  का  एक  हड  अाफिस  न
 हो  यह  मेरी  समझ  में

 संख्या  €६  व  २९६  में  देश  के  प्रत्येक  उप-क्षेत्र  नहीं  आता  |  पहले  यहां  पर  जो  att  प्रेजीडेंसी

 बैंक्स  थे  उनको  एमेलगमेट कर  के  यह
 के  मुख्य  नगर  में  शाखा-कार्यालय खोलने  की

 प्रार्थना की  है  इसका  कारण  यह  है  कि  इम्पीरियल  बेक  बनाया  गया  |  उनके  तीन

 ग्रामीण  जनता  उधार  लेने  के  लिये  किसी  हैडक्वाटर  मद्रास  र  कलकत्ता  में

 ज़िले  में  नहीं  प्रति  अपितु  उप-क्षेत्र  के  नगर  में  शर  यह  तीनों  भारत  की  सरहद  पर  वाक्या  थे

 जाती  है  |  जब  तक  श्राप  प्रत्येक  कौर  बाकी  के  तमाम  हिन्दुस्तान  के  भीतर

 उपखण्डीय  कस्बे  में  शाखा-कार्यालय नहीं  जो  हिस्से  हे  उन  हिस्सों  में  इसका  कोई  बड़ा

 खोलते  तब  तक  हम  यह  नहीं  कर  सकते  दफतर  नहीं  था  |  जब  हम  देहातों  में  इस

 कि  गांवों  वालों  को  ग्रामीण  उधार  की  सुविधायें  बैंक  को  ले  जाना  चाहते  हे  तो  मेरी  गुज़ारिश

 मिलेंगी  |  है  कि  इसका  एक  हैडक्वाटर  दिल्‍ली  में  भी  होना

 उधार  सुविधा  के  यह  बात  भी  चाहिये  ।  यह  बात  खास  तौर  पर  इसलिये  भी

 स्पष्ट  है  कि  यदि  हम  अपने  विकास  के  व्ययों  ज़रूरी  है  फि  रिज़वी  बेक  का  एक हैडक्वाटर

 को  चालू  रखना  चाहते  हें  हमें  ग्रामीण  क्षेत्रों  यहां  पर  है  शर  उसके  इस  बेक  में  ५५  फीसदी

 की  कुछ  बचत  प्राप्त  करनी  होगी  |  आजकल  हिस्से  भी  इसलिये  दिल्‍ली  में  कम  से  कम

 एक  हैडक्वाटर  इसका  होना  चाहिये  |

 बचत  के  पैसे  को  रख  सकें  |  कुछ  इस  हैडक्वाटर  के  अगर  शौर

 विधाओं  के  कारण  डाकघर  बचत  बेक  इस  कहीं  भी  हैडक्वाटर  खोलना  चाहें  तो

 कार्य  के  लिये  संधा  बेकार  हें  ।  हमें  गांवों  मुझे  कोई  एतराज़  नहीं  है  लेकिन  एक

 में  इसके  लिये  वाणिज्यिक  बैंक  सुविधायें  देनी  हैडक्वाटर  दिल्‍ली  में  ज़रूर  होना  चाहिये  |

 चाहियें  |  यदि  राज्य  बेक  ग्रामीण  बचत  को

 प्राप्त  करने  के  लिये  शाखा-कार्यालय खोलता  है
 भेरी  जो  दूसरी  एमेंडमेंट  है  वह  है  do

 तो  मेरा  विचार  है  कि  बचत  की  पर्याप्त  राशियां

 GY  ।  इस  एमेंडमेंट  का  मंशा  यह  है  कि  इस

 TH  की  एक  एक  ब्रांच  हर  एक  सब-डिवीजन  में
 प्राप्त  हो  जायेंगी  fe  उचित  परिस्थितियां

 ज़रूर  कायम  की  जाये  ज़िले  के
 उत्पन्न  की  जायें  ।  इसी  कारण  हम  प्रत्येक

 उपखण्डीय  करने  में  शाखा-कार्यालयों का  खोला
 क्वाटर के  कि  जहां  पर  इम्पीरियल बैंक  की

 अब  तक  दाखायें  नहीं  थेमोर  यह  जो  नई
 जाना  चाहते  हैं  ।

 ब्रांचिज़  खोली  जायें  वह  उस  मौजूदा  तादाद
 श्री  कार डॉ  ०  मिश्र  :  सभापति

 में  ने
 दो

 एमेंडमेंट्स  इस  इलाज  के  बारे  में  मूव
 से  जो  इस  है  शर

 ४००
 ब्रांचिज़  से  कम

 नहीं  होनी  चाहियें
 ।

 इसकी  एक  खास  वजह
 की  हें  |  मेरी  पहली  एमेंडमेंट  जो  नं०  २  है

 यह  है  कि  सब-डिवीज़नल हैडक्वाटर  गांव  के
 इसमें  लिखा  है  कि  कलकत्ता  के  ant  दिल्ली

 इस  में  कौर  जोड़  दिया  जाये  |  इस  एमेंडमेंट
 बीच  में  वाक्या  होता  है  वहां  पर  गांव

 का  मंशा  यह  है  कि  जब  हम  इस  ऐक्ट  को
 वालों  को  वह  सहूलियतें  मिल  सकती  हें  जो

 बेंक  पहुंचाना चाहता  है  ।
 बना  रहे  हैं  तो  तीन  wishes के  बजाये  चार

 अनालिसिस होने  चाहियें  ।  इसका खास  कारण
 अभी  भाई

 टेकचंद  साहब
 ने

 यहां
 पर

 यह  है  कि  जब  रूरल  क्रेडिट  सर्वे  कमेटी  की  कहा  कि  देहातियों  के  ऊपर  रुपये  की  जिम्मेदारी

 रिपोर्टों  के  मुताबिक  हम  देहातों  में  बेकिंग

 फैसिलिटी  पहुंचाने  के  लिये  तैयार हे  तो  जो  रुपया  मारा  जायगा  ।  उन्हें  यह  मालूम  नहीं  कि
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 कार  डी०

 बैंक  का  काम  किस  तरीके  से  होता  है  ।  बेक  और  उत्तरी  भारत  में  इसका  हैड  अाफिस  दिल्‍ली

 में  जो  रुपया  जमा  होता  है  उसमें  से  ही  रुपया  में  कायम  कर  दें  जैसा  कि  रिजर्व
 बैंक  का  भी

 दिया  जाता  है  ।  इम्पीरियल बैंक  में  जो  २११  कायम है  ।

 करोड़  रुपया  है  वह  | थ शेल्डस  का  नहीं  है  ।  इतना  कह  कर  में  अपने  दोनों

 अ्रमेंडमेंट्स को  पेश  करता  हूं  और  उम्मीद वह  रुपया  तो  जमा  करने  वालों  का  है
 ।

 जब

 श्राप  किसी  सब  डिवीजनल  हैडक्वाटर पर  करता  हूं  कि  मिनिस्टर  साहब  मेरे  ्रमेंडमेंट्स

 बेक  तो  उस  इलाके  के  लोगों  के  पास  को  मंजूर  कर  लेंगे  ।

 श्री  कण  दास  :  मेरा  संशोधन  बंक
 जो  फालतू  रुपया  होगा  उसको  वह  उस  बैंक  में

 जमा  उसको  महफूज  रखने  के  लिये  के  मुख्यालय  के  सम्बन्ध  में  बैंक  का  मुख्यालय

 शर  उससे  थोड़ा  मुनाफा  उठाने  के  लिये
 |  इस  समय  बम्बई  कलकत्ता  दोनों  स्थानों  से

 कार्य  करता  है  ।  बम्बई  कलकत्ता उसी  रुपये  को  वहां  के  कोआपरेटिव के

 द्वारा  किसानों  को  दिया  जायेगा  ।  उनकी  ज्यिक  महत्व  के  नगर  हैं  र  राज्य  बेक के

 जमानत  के  लिये  तो  कोआपरेटिव बैंक्स  बन  जाने के  बाद  इन  बैंकों  के  वाणिज्यिक

 महत्व  में  कोई  कमी  नहीं  होने  वाली  है  ।  इसके मौजूद ही  रहेंगी  ।  तो  जब  किसानों को  रुपये

 की  जरूरत  होगी  at  उन्हीं  का  रुपया  उनको
 अतिरिक्त wa  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  कितनी  ही

 दे  दिया  जायेगा  ।  वहां  पर  व्यापारियों का
 शाखायें  खुलने  वाली  हें  ।  मुख्यालय  यदि

 कलकत्ता में  ही  रहे  तोਂ  पूर्वी  क्षेत्र  कौ  शा  घाटों रुपया नहीं  जायगा  गवर्नमेंट अरपन

 रुपया  वहां  पहुँचेगी  तो  उसको  भी  मुनाफा  का  प्रबन्ध  उत्तम  रीति  से  हो  सकेगा  ।  इसलिये

 होगा  ।  इसलिये  जरूरत  इस  बात  की  है  कि  मेरा  सुझाव  है  कि  वर्तमान  व्यवस्था  में  कोई

 परिवर्तन  न  किया  जाये  |
 हर  एक  सब  डिवीज़न  के  हैडक्वाटर  पर  इस

 बैंक की  एक  ब्रांच  होनी  चाहिये  ।  मेरे  ज़िले  में
 श्री  एस०  स०  सामन्त  :  जहां  तक  बेक

 चार  डिवीज़न  हैं  ।  तीन  में  बैंक  मौजूद हैं  के  मुख्यालय का  सम्बन्ध  है  वर्तमान  व्यवस्था

 एक  में  नहीं  है  ।  उस  इलाकेਂ  के  लोगों  को  यह  तो  यही  रही  है  कि  वह  मास  कलकत्ते  में

 सहूलियत  क्यों
 न

 पहुंचायी  जाये
 ।

 इसलिये
 झर  मास  बम्बई  में  रहता  है  ।  यह  प्रबन्ध

 ज़रूरत  इस  बात  की  है  कि  हर  तरफ  गांव  बहुत  wear  है  इसलिये  में  माननीय  मंत्री  से

 वालों  के  लिये  डिवीजन  के  हैडक्वाटर  पर  बेक  जानना  चाहता  हूं  कि  वह  इस  व्यवस्था  में

 क्रिया  किया  जाये  ताकि  उसमें  गांव  वाले  परिवर्तन क्यों  कर  रहे  हैं  |

 अपना  रुपया  जमा  कर  सकें  जो
 श्री  Yo  सी०  गृह

 :
 जिन  सदस्यों ने

 बेक  उस  इलाके  में  कायम  हों  वे  भी
 इस  खण्ड  के  सम्बन्ध  में  प्रश्न  विचार  प्रगट  किये

 उसमें  रुपया  जमा  कर  उसी

 में  से  रुपया  ले  भी  सकें  ।
 @  उन्होंने  मुख्यालय  की  स्थिति  के

 सम्बन्ध  में  श्र  इस  सम्बन्ध  में  कि  कितनी

 अगर  इस  बात  को  नहीं  मानते  हैं
 शाखा  तथा  स्थानीय  मुख्यालय  खोले

 तो  इस  रिपोट  का  होना  श्र  इस  ऐक्ट  का  जोर  दिया है  ।  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने

 बनाना  सब  बेकार  बातें  हो  जायेंगी  ।  रूरल  सुझाव दिया  है  कि  हर  तहसील में  राज्य  बैंक

 क्रेडिट  सर्वे  की  रिपोर्ट  पर  oat  कोई  सब  से  की  एक  एक  शाखा  खोली  जाये  |  एक  दूसरे

 पहला  कदम  हो  सकता  है  तो  वह  यही  कि  हम  माननीय  सदस्य  ने  सुझाव  दिया  है  कि  हर

 इस  बेक  की  देहाती  क्षेत्र  में  ब्रांच कायम  करें  परगने में  राज्य  बेक  की  एक  एक  भाषा  हो  ।
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 तहसीलों  की  कुल  संख्या  का  तो  में  अनुमान
 देना  अ्रावइ्यक  है  ।  छः  मास  के  लिये

 फिरते  asia  कार्यालय  को  बम्बई  में  रखना नहीं  कर  सकता  हूं  परन्तु  मेरा  विचार है  कि

 लगभग  १४००  या  १५००  उप-राज्य-कोष  कौर छः  मास के  लिये  कलकत्ते  में  रखना

 जसा  कि  wait  होता  है  इतना  सरल  नहीं  हं एस  होंगे  जहां  इम्पी  रियल  बेंक  की  कोई  शाखा

 नहीं  हे  ।  इतनी  शाखायें  इन  चार  वर्षों  में  तो  रक्षित  बेक  का  अ्नभव  यह  है  कि  वर्तमान

 व्यवस्था  ठीक  तरह  से  काम  नहीं  करती  ह खोलना  कठिन हूँ  परन्तु  विधेयक  में  इतना

 अवद्य  कहा  गया  हे  कि  जितनी  शाखायें  नई
 पूर्वी  क्षेत्र  के  निवासियों  को  चाहे  शभ्रच्छा  न

 पर  मझे  यह  तो  कहना  ही  पड़ेगा  कि खोली  जायेंगी  उनकी  संख्या  ४००  से  कम

 नहीं  होगी  ।  यह  संख्या  इसलिये  निर्धारित
 इस  समय  वित्तीय  गुरुत्वाकर्षण  केन्द्र  बम्बई

 में  हन  किपर्वी  क्षेत्र  इसीलिये  इस की  गई  हे  कि  १००  जिले  तथा  ३००  परगने

 के  नगर  ऐसे  हें  जहां के  राज्य  कोष  बैंक  का
 विधेयक  में  सरकार  ने  यहीਂ  विनिश्चय  किया

 हू  कि  मुख्यालय बम्बई  में  ही  रखा  जाये ॥ काम  नहीं  करते हैं  |

 चंकी  सरकार  के  लिये  इन  संशोधनों
 पंडित  ठाकर  दास  तो  क्या  यह  को  स्वीकार  करना  असंभव  हैं

 काम  कौन  वर्ष  में  समाप्त  हो  जायेगा  ।
 माननीय  सदस्यों  से  प्रार्थना  करूंगा  किਂ  वे

 श्री ए०  सी०  में  श्रीनिवासन  दे  अपने  संशोधन  वापस  ले  लें  |

 सकता ह  कि  सरकार  वास्तव  में  इस  काम

 को  पूरा  करना  चाहती  है  कौर  इस  बात  का
 श्री  To  एम०  म॑  अमादा  करता

 हुं  कि
 सरकार  को  मेरे

 संशोधन  २०  ३) प्रयत्न  करेगी  कि  कम  से  कम  समय  में  श्रमिक

 से  भ्रमित  शाखायें  खोली  जायें  |  कर्मचारियों
 के  स्वीकार  करने  में  कोई  आपत्ति नहीं  होगी  ।

 श्री ro  सी०  हम  उस  संशोधन
 तथा  आवास

 का
 इतना  अभाव  है  कि  हम  इतनी

 dare  से  शाखायें  नहीं  खोल  सकते  हें  ।  को  स्वीकार  करने  को  तयार  हूं  ।

 स्थानीय  मुख्यालयों  का  जहां  तक  सम्बन्ध
 सभापति  महोदय  :  माननीय  मंत्री  के

 आश्वासन  को  ध्यान  में  रात  हुए  क्या  पंडित ह  सरकार  किसी  प्रकार  का  वचन  देने  को  तो

 तयार  नहीं  ह  परन्तु  सरकार  का  श्रभिष्राय  ठाक्र  दास  भार्गव  चाहते  हूं  में  उनके

 संशोधन  को  मतदान  के  लिये  रखूं  ? इतना  अवश्य  ह  कि  जल्दी  से  जल्दी  स्थानीय

 मुख्यालयों की  संख्या  बढ़ाई  जाये  ।  अभी  तीन  पंडित  ठाकर  दास  जो  कछ

 स्थानीय  मुख्यालय  हम  अपना  कार्य  उन्हीं  माननीय  मंत्री  ने  कहा हूं  उसमें  मुझे  दृढ़

 से
 आरम्भ

 कर  रह ेहें  परन्तु  इस  में  कोई  विस्वास हू  परन्तु  साथ  ही  मुझे  जान  पड़ता

 सन्देह  नहीं  कि  इनकी  संख्या  शीघ्र  हीਂ  बढ़ा दी  हैं  कि  होता  वही  हूं जो  श्री  देशमुख चाहते  हैं  ।
 जायेगी हो  सकता  है  कि  इस कार्य  में छः  मास

 सभापति  महोदय  :  यदि वह  चाहें  तो का
 समय  लगे

 या  उस
 से  कुछ  श्रमिक

 ।
 हमें

 ज्ञात  हैं  कि  ग्राम्य  ऋण  सर्वेक्षण  समिति  ने
 में  सब  संशोधनों  पर  शहरग-अलग मंत  लूं  नहीं

 तो  में  सब  संशोधनों  पर  एक  साथ  मत  ले  ने छः
 स्थानीय  मुख्यालयों की  सिफारिश  की

 a  जा  रहा हू
 जहाँ

 तक  मुख्यालय का  सम्बन्ध  में

 श्री  ठीक के
 ०  दास  तथा  श्री  एस'०  सी ०  सामन्त  पंडित  ठाकर  दास  में  ओपन

 को  चिन्ता  को  अनुभव
 करता

 TS
 कुछ  संशोधन  संख्या  २७,  ९७,  २८  कौर  २९  को

 व्यवहारिक  बातें  भी  है  जिनकी  श्र शर  घ्यान  वापिस  लेने  की  भ्र नुम ति  चाहता  हू  ।
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 श्री  बी०  के०  दास :  में  अपना  संशोधन  का  उद्देश्य यह  रहा है  कि  यदि एक  पाई  भी

 संख्या  ९२  वापिस  लेने  की  भ्रनुमति  चाहता हूं  ।  निकलती  हो  तो  वह  भी  वसूल  की  जानी

 श्री  मुहीउद्दीन  :  में  अपना  संशोधन  चाहिए  ।  बेक  लगभग  १६  प्रतिशत  लाभांश

 देता  रहा है  ।  जहां  तक  सामान्य  बेकिंग संख्या  ३०७  वापिस  लेने  की  अ्रनुमति  चाहता

 सिद्धान्तों  का  सम्बन्ध  है  प्रत्येक  बैंकिंग  संस्था

 लाभ  कमाना  चाहती  लाभ  ही  उन श्री  कार  डी०  मिश्र  :  प्रिया

 संशोधन  संख्या  ९५  कौर  २  को  वापिस  लेने  का  मुख्य  उद्देश्य है  ।  et  जब  कि  हमने  उसे

 राज्य  बैंक के  रूप में  परिणत किया  हे  तो की  अनुमति  चाहता  हूं  ।

 सभापति  महोदय  :  क्या  सभा  संशोधनों
 इसका  sexy  केवल  लाभ  उठाना  ही  नहीं

 होना  चाहिए  |

 के
 वापिस  लिये  जाने  की  अनुमति  प्रदान

 करती है
 ?  इस  विधेयक  के  रुख़सार  लगभग  ५५

 दात  से  प्राप्त  लाभांश  एक  विकास  निधि
 कुछ  माननीय  सदस्य  :  हां  |

 बनाने के  काम  में  जायेगा  |  परन्तु यह  पर्याप्त
 संशोधन  सदन  की  शभ्रनुमति  से  वापिस

 नहीं  है  ।  हमने  यह  भी  उबलब्ध  किया  है  कि
 लिये  गये  |

 यह  an  इस  निधि  में  कौर  अंशदान  करे  जो

 सभापति  महोदय
 :

 यह  है  :  समय  समय  पर  रक्षित  बैंक  झ्रथवा  केन्द्रीय

 पृष्ठ  ७,  पंक्ति  १४  में  दाऊद  सरकार  द्वारा  निश्चित  किये  जायें  |  सरकार

 Bankਂ  के  बाद  दाऊद  को  यह  भली  भाति  विदित  है  कि  ग्राम्य  ऋण

 ‘and  the  State  Bankਂ  राज्य  की  सुविधायें  देने  से  बैंक  को  हानि  ही

 शब्द  रखे  जायें  ।  रहेगी  उनसे  बेक  को  कोई  लाभ  नहीं  होगा  ।

 प्रस्तावਂ  स्वीकृत  श्री  टेकचन्द  ने  ठीक  ही  कहा  हैं  कि  गांव  वाले

 अधिक  अ्रपव्यय  करते  अधिक  भारतीय सभापति  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या

 ९३,  VOR,  २७,  ९६,  २९६,  २८  और  २९  ग्राम्य  ऋण  सर्वेक्षण  समिति  ने  भी  अनेक

 मतदान  के  लिय  रखे  गय  और  स्वीकृत  सुझाव  दिये  हें  जिनसे  उनका  खर्चे  कम  हो

 हुए  ।  सके  और  उनको  अपव्यय  न  करने  दिया

 में  उन  बातों  को  मानता  हुं  किन्तु  इसका  अर्थ
 सभापति  महोदय  :  प्रदान  यह  है  :

 यह  नही ंहैं  कि  ग्रामवासियों  को  ऋण  की
 खण्ड  १६,  संबोधित  रूप

 सुविधायें  न  दी  जायें  ।  ऋण  सर्वेक्षण  समिति
 विधेयक  का  अंग  बने  ।'

 के  प्रतिवेदन  से  ग्राम्य वासियों  को  बहुत  श्राशायें
 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  |

 बंधी  हैं  ।  में  चाहता  कि  इसकी  प्रत्येक

 खण्ड  १६,  संशोधित  रूप  विधेयक  सिफ़ारिश  को  कार्यान्वित  किया  जाये  oa

 में  जोड़  दिया  गया  ।
 लोगों  को  तो  हमें  बिना  सूद  के  रुपया  देने  के

 खण्ड
 १७--  लिए  तेयार  रहना  सम्भव है  कि

 पंडित  ठाकर  दास  भागने  द्वारा  अपने  कभी  कभी  मूलधन भी  ag
 बात

 में  पड़

 संशोधन  संख्या  ९९  और  १००  प्रस्तुत  किये
 परन्तु  तो  भी  हमें  उन्हें  ऋण  सुविधायें  देनी

 गय े।
 चाहियें ।

 पंडित  दास  गांव  मेरे  द्वितीय  जो  लोग  ढाई  आने  या  चार  टशन  प्रति  दिन

 संशोधन  का  कारण  स्पष्ट  है  ।  इम्पीरियल  बेक  कमाते हैं  वे  सूद के  रूप  में  कया  दे  सकते
 हैं

 ?
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 वे  तो  कई  बार  मूलधन  भी  नहीं  दे  सकेंगे ।
 ि  ON

 सभापति  महोदय
 :

 ये  दोनों  संशोधन

 ऐसी  दशा  में  देहातों  में  ऋण  देने  में  हमें  अब  सभा  के  समक्ष हैं  ।

 हानि  ही  होगी  ।  वहां  पर  व्यापार  के  सिद्धान्त
 श्री  एस०  एस०  मोरे

 :
 में  श्री  ठाकुर

 लागू  करने  से  काम  नहीं  चलेगा  ।  ग्राम्य  ऋण
 दास  भागंव  के  संशोधनों  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 सुविधा  में  केवल  एक  सिद्धान्त  का

 किया  जाये  शर  वह  है  लक्ष्य  की  प्राप्ति ।
 व्यापारिक  सिद्धान्त  को  लोक-हित  से  संयुक्त

 करना  कुछ  विचित्र  सा  लगता  है  ।  फिर  भी
 मेंने  अपने  संशोधन  में  यह  दिया  है  कि

 जिन  लोगों  के  लिये  ऋण-व्यवस्था की  जा  रही
 कारिता  के  उद्देश्य  को  ध्यान  में  रख  कर  काम

 किया  जाये  ।  ऐसा  न  करने  से  लोक-हित  का
 है  उनकी  झ्राथिक दशा  की  कौर  ध्यान  देना

 हमारा  कत्तव्य  है  ।  श्री  टेक  चन्द  ने  अपने  भाषण
 कोई  अरथ  नहीं  रह  जायेगा  |  वह  तो  केवल

 में  बताया  है  कि  किसान  केਂ  पास  धन  कीਂ  इतनी
 बहाना रह  जायेगा

 कमी  है  कि  उसे  जिस  ३  के  लिये  ऋण  दिया

 याद  सरकार  वास्तव  में  इस  ध्यान  जायगा उस  धन  को  वह  प्राय  कार्यों में  व्यय

 देना  चाहती  है  तो  में  यह  कहे  बिना  नहीं  रह  कर  सकता  है  |  किसान  का  aa  उसकी

 पैदावार  से  पूरा  नहीं  होता  है  |  अपनी सकता कि  बैंक  दोनों  बातें  नहीं  कर  सकता  है  ।

 वह  यह  चाहे  कि  गांवों  में  ऋण  व्यवस्था भी  की  पूति  के  लियें  वह  मूलधन  या  ऋण

 की  जाये  उससे  खूब  लाभ  भी  उठाया  जायें  को  भी  व्यय  कर  देता  है  ।  इसलिये  यदि  हम

 व्यापारिक  सिद्धान्तों  के  अपनाये  जाने  पर तो  यह  ठीक  नहीं  है  ।  गांवों की  जोर  उसका

 दृष्टिकोण  सहायता  wie  विकास  का  होना  आग्रह करें  तो  कृषकों  को  ऋण ही  नहीं

 चाहिये  उसे  इसी  उद्देश्य  में  सफलता  प्राप्त  मिल  पायेगा  ।

 करनी  चाहिये  कि  वहां  ऋण  का  प्रबन्ध  ATT
 खण्ड  १७  (१)  तो  भारत  के  इम्पीरियल

 हो  सके  ।  में  ने  पहले  ही  सुझाव  दिया  है  कि
 बैंक  अधिनियम  की  धारा  २४  के  समान

 इस  प्रयोजन के  लिये  एक  डिप्टी  wade  नियुक्त

 किया  जाये  जिसका  सम्बन्ध  केवल  इसी  प्रबन्ध
 है  किन्तु

 उपखण्ड
 (२)  में

 है
 ग्रामवासियों को  ऋण  देने  में  बेक  को  लाभ

 को  भझ्रच्छा  बनाने  से  हो  ।  उसे  के  दूसरे
 नहीं  होगा  |  इसीलिये  निदेशकों  को

 कार्यों  की  झोर  ध्यान  देने  की  ज़रूरत  नहीं  है  ।
 इस  संभावना  के  सम्बन्ध  में  सचेत  करने  के

 लिये  ऐसा  उपबन्ध  किया  गया  है  ।

 राज्य  बेक  के  उद्देश्य  की  जैसी  भाषा

 विधेयक  में  दी  गई  है  उससे  सरकार  के  ऐसे  में  समझता  हुं  कि  जहां  तक  ग्राम्य

 प्रयोजन  विदित  न  हो  कर  केवल  लाभ  उठाने  नीति  का  सम्बन्ध  है  हमें  ग्राम्य  ऋण  की  व्यवस्था

 का  ध्येय  विदित  होता  है  ।  यदि  लाभ  इस  प्रकार  करनी  चाहिये  कि  ग्रामवासियों को

 ही  उठाना था  तो  इम्पीरियल बैंक  का  केवल  अपने  परिश्रम  तथा  उपज  का  पर्याप्त  लाभ

 नाम  बदल  देने से  ही  काम  चल  सकता था  ॥  प्राप्त  हो  सके  ।  इसीलिये  में  ने  इन  संशोधनों

 किन्तु  जैसा  कि  मेंने  ait  बताया  हमारा  का  समथेन किया  है  ।

 लक्ष्य  दूसरा  है
 ।
 गांवों  में  ऋण  की  सुविधायें

 देने  में  कुछ  वर्षों  तक  हमें  लाभ  की  बात  में  जानता  हूं  कि  व्यापारिक सिद्धान्त

 नहीं  करनी  चाहिये
 ।
 में  निवेदन  करता  हूं  कि  शर  लोकहित  साथ  साथ  नहीं  चला  करते  ।

 इस
 खण्ड  की  भाषा  म  मेरे  संशोधन  के  प्रतुस ₹र भ्  इन  में  से  किसको  प्रधानता  दी  जायेगी  इस  का

 परिवर्तन किया  जाये  उत्तर  को  चाहिये
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 श्री  ई  सी०  पंडित  ठाकुर  दास  बेक  की  परामर्श से  |  शब्द  रखे

 भागंव  के  दोनों  संशोधनों  से  बेक  का  काय  जाय ॥

 प्रतिबन्धित  हो  जायगा  ।  यदि  वह  विधेयक  (२)  पृष्ठ  ८,  पंक्ति  ११  तथा  १२  में

 की  प्रस्तावना  की  दष्टिपात  करें  तो  उन्हें  xperience  of  co-opera-

 विदित  होगा  कि  अधिनियम का  उद्देश्य  क्या  tion  and  rural  economy

 है  ।  यह  स्पष्ट  है  कि  राज्य  सहकारी  तथा  ग्रामीण  झरे

 aaa र  ग्राम्य  ऋण  संस्थापकों को
 व्यवस्था का  शब्दों के  स्थान

 यथाशक्ति  सहायता  देगा  ।  यह  श्रस्तावना  पर  Knowledge

 में  दिया  gat  है  ।  इन  दो  संशोधनों  की
 of  the  working  of  co-

 आवश्यकता  नहीं  है  ।  में  अपने  माननीय  मित्र
 operative  institutions  and

 से  निवेदन  करता  हूं  कि  वह  भ्र पने  संशोधनों  को

 वापस ले  लें  ॥

 of  rural  economyਂ

 कारी  संस्थापकों तथा  ग्रामीण

 सभापति  महोदय  :  क्या  माननीय  सदस्य  व्यवस्था  के  कार्य  संचालन  का

 अपने  संशोधनों  को  मतदान  लिये  प्रस्तुत  विशेष  ज्ञात  |  शाब्द  रखें  जायें  ।

 करना  चाहते  हैं
 ?

 (3) }  पृष्ठ  ८,  पंक्ति  में

 पंडित  ठाकर  दास  भागने
 जी  ie  के  स्थान  पर

 झवरय  |
 anda  halfਂ  शब्द  रखा

 जाये सभापति  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या

 &&  तथा  १००  मतदान के  लिये  रखे गये  तथा

 अस्वीकृत  हुए ।
 श्री  एम०  थामस  ने  प्रश्न  संशोधन

 संख्या  Rod  तथा  २०७  प्रस्तुत  किये  |

 सभापति  महोदय  :  प्रदान यह  है

 ग्रीक  खण्ड  १७  विधेयक  का  aa  बने  जज  श्री ’o  एम०  थामस  :  दो  प्रबन्ध  निदेशकों

 से  राज्य  ag  की  कार्यप्रणाली मेरे  विचार से
 प्रस्ताव  स्वीकृत

 |

 खण्ड  १७  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ॥  सुचारु  रूप  से  नहीं  चल  सकती  इस  सम्बन्ध

 में  यह  तके  उपस्थित  किया  जा  सकता  है  कि खण्ड  as  केन्द्रीय

 सरकार  द्वारा  निदेशन
 एक  निदेशक  ग्राम्य  कार्यप्रणाली को  देखेगा

 तथा  दूसरा  वाणिज्यिक  कार्यप्रणाली को  ।
 सभापति  महोदय  :  प्रदान यह  है

 की  खण्ड  १८  विधेयक का  अंग  बनें  मै
 परन्तु मेरे  विचार  से  एक  प्रबन्ध  निदेशक  तथा

 दूसरा  उप-प्रबन्ध  निदेशक  होना  चाहिये  ॥

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |
 दोनों  में  से  एक  ग्राम्य  कार्यप्रणाली का  निदेशन

 खण्ड  १८  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  |

 करे  तथा  दूसरा  वाणिज्यिक  कार्यप्रणाली का  ।
 खण्ड  बोर्ड  की

 नीति  के  प्राधा  पर  भी  हमें  भेद  रखना

 श्री ए०  ato  गुह  में  प्रस्ताव करता  हूं  ठीक  नहीं  है  ।  केन्द्रीय  नियंत्रण  sacra  है

 (१)  पृष्ठ  ७,  पंक्ति  ३५  में  तथा  यदि  दो  सबन्ध  निदेशक  होंगे  तो  यह

 Governmentਂ  संभव  होगा कि  कभी  कोई  मतभेद उत्पन्न

 weal  के  हो  जायें  ।  भारत  के  राज्य  बेक  के  केन्द्रीय  बों

 consuitation  with  the  की  संरचना  के  सम्बन्ध  म  गोरवाला  समिति  ने

 कहा  है  कि  के  राज्य  बेक  में  १६;  निदेशक Reserve,Bank  andਂ  [‘“<fera



 १९६१  भारत  का  ३०  अप्रेल  १९५५  राज्य  बैंक  विधेयक  ५३६२

 ही  सकते  केन्द्रीय  बोर्डे  की  सिफ़ारिश पर  परन्तु  मेरी  शिकायत इस  सम्बन्ध  में  यह  है

 परकार  पदेन  प्रबन्ध  अभिकर्ता  की  कि  इस  aqua  वाले  कितने  व्यक्ति  होने

 चाहियें  ।  मेरे  विचार  से  इनकी  संख्या  दो  से

 सिफ़ारिश पर  सरकार  एक  उप-प्रबन्ध  निदेशक  अधिक  होनी  चाहिये  क्योंकि  वाणिज्यिक  अथवा

 को  कई  उप-प्रबन्ध  निदेशक  होने  की  औद्योगिक अनुभव  के  बहुत  से  व्यक्ति

 दशा  में  वरिष्ठतम  उप-प्रबन्ध  निदेशक की  रियल  बैंक  में  इसीलिये[मिरा सुझाव  है

 कि
 ८

 निदेशकों  में  से  ६  इस  ्  के  होने केन्द्रीय  बोर्ड  में  पदेन  नियुक्ति  की  जाये  ।'

 इस  प्रकार  की  सिफ़ारिशों के
 परन्तु  यदि  यह  संख्या  अधिक  प्रतीत

 यदि  उप-प्रबन्ध  निदेशक  भी  ates  का  सदस्य  हो  तो  बराबर  र्था  चार-चार  दोनों  प्रकार

 की  रहता  के  होने  चाहियें  |  इसकेਂ  अतिरिक्त
 होगा  तो  उसको  मतदान  का  भ्र धि कार  होगा  ।

 में  वित्तਂ  के  स्थान  पर  अथवा
 इसलिये  मेरे  विचार  से  दो  उप-प्रबन्ध  निदेशकों

 की  नियुक्ति होनी  चाहिये  ॥
 श्रम  ५  शब्द  रखना  चाहता  हूं

 ।

 ह  क्योंकि  इस  प्रतिवेदन  केਂ  कप् रन् तगत  श्रमिक  तथा
 खण्ड  १९  के  उपखण्ड  में  दिया है  दस्तकार  भी  ad  हूं  ।  इसलिये  यदि  इस

 कि  रिजर्व  के  की  मंत्रणा  से  केन्द्रीय  सरकार
 प्रकार  का  अ्रनुभव  रखने  वाले  निदेशकों  की

 द्वारा  जिन
 ८

 निदेशकों  की  नियुक्ति  की  जायेगीਂ  संख्या  पर्याप्त  नहीं  होगी  तो  उद्योग  तथा
 उनमें कम  से  कम  दो  को  सहकारी तथा  वाणिज्य की  बढ़ौत्तरी  ही  होगी  ।  होना तो  यह

 ग्राम्य  प्रथ  व्यवस्था  का  अनुभव  होना  चाहिये  चाहिये  था  कि  सभीਂ  निदेशकों  को  सभी  प्रकार

 तथा  शव  को  वाणिज्य  उद्योग  बेकिंग  अथवा
 का  नतुभ च््स  परन्तु  यदि  इस  प्रकार  के

 वित्त  at  अ्रनुभव  होना  चाहिये  |  परन्तु

 होता  यह  है  किਂ  जिन  व्यक्तियों

 व्यक्ति  marcy  हों  तो  ग्राम्य  क्षेत्रों  का  अनुभव

 रखने  वाले  व्यक्तियों की  संख्या  भी  उतनी ही
 को  केवल  सैद्धान्तिक  ज्ञान  होता  है  उनको  art  चाहिये  क्योंकि  इस  प्रकार के  व्यक्तियों

 नियुक्त  किया  जाता  है
 ।

 इसलिये  में  की  संख्या कम  नहीं  है

 वारिक  शब्द  रखना  चाहता  हूं
 ।

 सभापति  महोदय  :  सरकारी  संशोधन
 मेरा  एक

 संशोधन
 संख्या

 ११४

 में  यह  व्यवस्था रख  दीਂ  गई  है  ।
 जिसकेਂ  भ्रनुसार  में  चाहता  हूं  कि  प्रत्येक

 स्थानीय  मुख्य  कार्यालय के  सचिव  जो

 श्री To  एम०  थामस :  उसमें  शब्द  पदेन  निदेशक  भी  मतदान  का  अधिकार

 जाने  से  मेरे  विचार  से  नहीं  होना  चाहिय े।

 थि  भी  जाता  है  ।

 पंडित  ठाकुर  दास  भागंव  ने  अपने  संशोधन
 में  चाहता  हूं  कि  स्थानीय  बोर्डों  के  इन

 सचिवों  को  कार्यवाहियों  में  भाग  लेने  केਂ  लिये
 संख्या  208,  ११०,  १११  तथा  ११४  प्रस्तुत  बुलाया चाहे  इन्हें  मतदान में  भाग  लेने
 किय े॥

 का  शअ्रधिकार न  भी  कारण यह  है  कि  ये

 पंडित  ठाकर दास  भागने  :
 मेरे  संशोधन  सभीਂ  व्यक्ति  स्थानीय  विषयों  से  परिचित  होंगे

 ८
 पर

 ८
 निदेशकों  के  उपबन्ध  केਂ  सम्बन्ध  और  संपूर्ण  व्यापार  के  भारसाधक  होंगे  ।

 में  उसमें  दिया  हुमा  है  कि  उनमें  से  दो  को  में  चाहता  हूं  कि  उनके  अनुभव  से  लाभ  उठाया

 सहकारिता  तथा  ग्राम्य  व्यवस्था  का  अनुभव  जब  सचिवों  का  व्यावहारिक

 होना  चाहिये  ।  अब  सरकार  ने  संशोधन  के  अनुभव  उपलब्ध  न  ये  बचायी  free

 द्वारा  इन  दादों  में  कुछ  परिवर्तन  कर  दिया  रहेंगी  |  में  इस  बात
 के  लिये  चिन्तित हूं  कि
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 ठाकुर  दास

 वे
 संगठन  के  एक  भाग  हों  चर्चा  के  समय  है  कि  हमारे  बैंक-उद्योग  में  सुधार  की  कितनी

 प्रत्येक  स्थानीय  मुख्य  कार्यालय  को  भ्रावश्यकता है  ।  यदि  हम  कर्मचारियों के

 निधित्व  प्राप्त  हो  ।
 व्यावहारिक भ्रनुभव  ज्ञान  से  लाभ  उठायें

 सभापति  महोदय 8  ये  सभी  संशोधन  शर  उन्हें  पूजा  के  साथ  साझेदार  तो

 at  सभा  के  समक्ष  हैं  ।  इससे  बहुत  लाभ  होगा
 ।

 हम  इस  प्रयोग को

 इसके  श्री  एस०  एल०  सक्सेना  ने
 यहीं  से  प्रारम्भ  करें  इस  का  उपबन्ध

 करें  कि  कर्मचारियों की  we  से  निदेशक
 संशोधन  ३०९  )  प्रस्तुत  किया  ।

 निर्वाचित  किये  इससे  औद्योगिक  विवाद

 थी  एस०  एल  सकसेना  :  माननीय  श्रम
 टूर  होंगे  प्र  उद्योगों  के  कार्यकरण  में  सहायता

 मंत्री  ने  अनेक  बार  यह  कहा  था  किਂ  श्रम  भीਂ  मिलेगी  आश्या  है  कि  माननीय  मंत्री  मेरे

 उद्योग  में  बराबरी
 का

 साझेदार  होना  सुझाव  को  स्वीकार करेंग

 मुख्य  उद्योगों  केਂ  राष्ट्रीयकरण के  विषय  में
 तत्पश्चात्‌ श्री एस० श्री  एस०  वी०  राम स्वामी ने

 यह  पहला  प्रमख  विधेयक  है  और  ऐसे  विधेयक

 अपना  संशोधन  संख्या  ३०८  प्रस्तुत  किया  ।
 में  हमें  इस  बात  कीਂ  श्र  ध्यान  देना  चाहिये  किਂ

 श्रम  शर  पूंजी  को  प्रबन्ध  में  बराबर  का  श्री  एस०  वी०

 प्रतिनिधित्व मिले  |  २०  निदेशकों में  से  १४
 इस  विधेयक  का  मुख्य  उद्देश्य  यह  है

 कि

 सरकार  ढारा  नामनिर्देशित न  ।  शेष  ६
 इम्पीरियल  बैंक  को  गांवों  तक  पहुंचाया

 निदेशक  अंशधारियों  द्वारा
 पूंजी  कौर

 ग्रामीण  अ्रथेन्यवस्था  में  सुधार  किया  जाय
 उद्योग  द्वारा  निर्वाचित  किये  जायेंगे  ।  मेरा

 सुझाव  है  fe  हम  अब  इस  सिद्धान्त  को
 से  काम  लिया  जाये  कौर  उनका  विस्तार  किया

 लागू  करना  प्रारम्भ  करें  कि  औद्योगिक  उपक्रमों
 मेरा  यह  निवेदन  है  कि  सहकारिता

 के
 प्रबन्ध

 में  श्रम  को  पूंजी  के  साथ  बराबर  का

 प्रतिनिधित्व मिले  ।  मेंने  यह  कहा  था  कि
 का  अनुभव  रखने  वाले  प्रतिनिधियों की  संख्या

 राज्य  बंक  के  कर्मचारियों  का  प्रतिनिधित्व
 अर  बढ़ायी  जाये  |  विधेयक  के  उपबन्धों  से

 यह  दिखायी  पड़ता  है  कि  निदेशक  बोर्ड  में
 करने  वाले  ६  निदेशक  होने  चाहियें  ।

 २०  व्यक्तियों में  से  १२  व्यक्ति  ग्रामीण  क्षेत्रों

 पंडित  ठाकुर  दास  भागंव  ने  ग्राम्य  ऋण  के  नहीं  दोष  ae  में  से  यदि  केवल  दो

 सर्वेक्षण  प्रतिवेदन  से  पढ़  कर  बताया  है  किਂ  ही  व्यक्ति  ऐसे  हों  जिन्हें  सहकारिता  कौर

 इस  बेक  को  श्रम  ग्रामीण  जनसंख्या  को  ग्रामीण  ware  का  अनुभव  हो  तो  यह

 ऋण  देने  केਂ  सम्बन्ध  में  बहुत  कुछ  करना  संख्या  बहुत  पर्याप्त  है
 ।

 में  चाहता  हूं

 वह  wh  मेरे  दृष्टिकोण  के  अ्रनुरूप  ही  यदि  कि  यह  संख्या  चार  से  कम  न  हो  जिससे  कि

 ये  लोग  वहां  तो  वे  न  केवल  व्यवहारिक  ग्रामीण  शभ्र्थेव्यवस्था भर  सहकारिता  को

 कठिनाइयों को  ही  बता  सकेंगे  बल्कि  ऋण  अघिक  प्रतिनिधित्व  प्राप्त हो

 चाहने  वालीਂ  ग्रामीण  जनता  कौर  श्रम  की  इसके  पदमा  श्री  साधन  गुप्त  ने  भ्र पन

 सदस्यों को  सुलझाने  में  सहायता  देंगे  संशोधन  संख्या  ३१,  २२,  ३४,
 RS,

 ee

 प्रस्तुत  किय  ।
 विशेषकर  बंक  प्रणाली  के  सम्बन्ध

 हम  देखते  हें  कि  गत  छः-सात  वर्षों  से  एक  बढ़ा  श्री  साधन  गुप्त  :  खण्ड  १९  में  हम  यह

 पाते  हें  कि  सरकार  की  कौर  से  समा  जल्दी प्रौद्योगिक रहा  इससे  स्पष्ट
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 ढंग  के  वचन  फे  भ्रनपेक्ष  एक  are  निजी  क्षेत्र  संशोधन  संख्या  ३६  द्वारा  A  एक

 को  खूब  महत्व  दिया  गया  है  दूसरी  कौर  उपखण्ड  जोड़ना  चाहता हूं  जिसमें  यह

 बैंक  कर्मचारियों  के  दावों  की  उपेक्षा  की  गयी  उपबन्ध  है  कि  निर्धारित  रीति  के
 शभ्रतुसार

 है  ।  श्रायव्ययक  सम्बन्धी  चर्चा  के  समय  श्रम  कर्मचारियों द्वारा  सात  निदेशक  निर्वाचित

 मंत्री  ने  श्रम  को  प्रबन्ध  के  साथ  संबद्ध  करने  का  किये  जायें  ।  निर्धारित  रीति  से  मेरा  ताइपे

 भ्राइवासन दिया  था  ।  इसी  संस्था से  यह  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  बनाया  जान

 इसका  श्रीगणेश  क्यों  नहीं  किया  जाता  है  ?
 वाले  नियमों  &  agar  उनका

 निर्वाचन

 दूसरी  भ्रोर  हम  यह  देखते  हैं  कि  प्रत्येक  उपबन्ध  किया  जायेगा  |  इसका  कारण  स्पष्ट  है  क्योंकि

 इस  प्रकार  बनाया  गया  है  कि  बड़े  बड़े  व्यापारी  इस  भ्र धि नियम के  क्षेत्र  में
 निर्वाचनों

 की

 पिछले  दरवाज़े  से  ar  सकते  हें  ।  अ्रंशधारियों  के  प्रत्येक  विस्तृत  प्रक्रिया  का  उपबन्ध  किया  जाना

 छः  प्रतिनिधि  हैं  और  are  प्रतिनिधियों मं  से  वांछनीय  नहीं  था  ।  इसीलिये में  ने  यह  कहा  हे

 अघिकतर  बड़े  व्यापारियों  का  समर्थन  करेंगे  ।  कि  निर्वाचन  निर्धारित  रीति  से  होना  चाहिये

 किन्तु  क्या  माननीय  मंत्री  हमें  यह  प्रा रवासन  मेरे  संशोधन  संख्या  ३९  का  यही  उद्देश्य  |

 देंगे  कि  सरकार  इन  are  निदेशकों  को
 संख्या  ११४ में  में  ने  यह  उपबन्ध

 निर्देशित  करने  में  किसी  हालत  में  भी  बड़े
 है  कि  जब  कभी  सरकार  सभापति  सिवा

 व्यापारियों को  या  ऐसे  किसी  व्यक्ति  जो
 उपसभापति नियुक्त  करे  अ्रथवा  खण्ड

 बड़े  व्यापारियों  से  सम्बद्ध  नामनिर्देशित

 नहीं  करेगी  ?  में  माननीय  मंत्री  से  इस  विषय  में
 या  खण्ड  (=)  &  ale  निदेशक  नामनिर्देशित

 तो  उस  आदेश  का  संसद्‌  की  दोनों  सभाओं

 स्पष्ट  श्रीनिवासन  चाहता  हूं  ।  इसीलिये  मेंने  भ्र  पने
 के  समक्ष  रखा  जाना  श्रावस्ती  होगा  |  कारण

 संशोधन  में  इस  दोष  को  दूर  करन  का  सुझाव

 दिया  है  ।  मेरे  संशोधन  संख्या  ३१  द्वारा  211.0
 यह  है  कि  इस  बात  का  खतरा है  फि  बड़े

 व्यापारी  faced  अथवा
 धारियों  &  निर्देशकों की  संख्या  ६  से  घटा  कर

 विशेषज्ञ  निदेशकों  के  ज़रिये  अपना  हित  साधन
 एक  कर  दी  गयी  है  ।  बड़े  व्यापारियों के

 प्रभाव को  कम  करने  ae  कर्मचारियों को
 करेंगे  अथवा  यह  भी  खतरा  है  कि  सरकार

 द्वारा  उन  लोगों  को  नामनिर्देशित  किया  जाये

 कुछ  प्रतिनिधित्व देने  के  लिये  यह  कमी
 जो  इस  बड़ी  संस्था  में  बड़े  बड़े  व्यापारियों  का

 करना  श्रावस्ती  है  |

 हित  साधन  करें
 ।

 इस  संशोधन  संख्या
 संशोधन  संख्या  ३२  उस  परन्तुक  को  2y  में  यह  उपबन्ध  रखा  गया  है  कि  वे  आदेश

 निकाल  देने  के  लिय  है  जिससे  सरकार  को
 संसद्‌  की  दोनों  सितारो ंके  समक्ष रखे  जायेंगे  ।

 किसी  विशिष्ट शाखा  में  निर्धारित
 इस  प्रकार हमें  उन

 नामनिर्देशन ों
 कौर

 सम्पत्ति  के  कम  होने  की  दलता  में  नामनिर्देशित
 शक्तियों  पर  चर्चा  करने  का  ware  मिलेगा  ॥

 करने  की  अनुमति  प्राप्त  है  ।  संशोधन
 इसीਂ  कारण  में  सिफारिश  करता  हूं  कि  मेरे

 संख्या  ३१  पर  ३२  का  यही  उद्देश्य है  संशोधन  स्वीकार  किय  जायें  ।

 कर्मचारियों को  aaa  प्रतिनिधित्व  देने
 श्री  भ्रच्युतन  ने  भ्र पना  संशोधन  संख्या

 के  में  ने  यह  उपबन्ध  भी  रखा  है  कि
 २०८  प्रस्तुत  किया  t

 सरकार  द्वारा  नामनिर्देशित  किये  जाने  वाल

 विशेषज्ञों के  seater  में  से  दो  निदेशक  निकाल  श्री  अच्चुथन  .  द्वितीय  पंच  वर्षीय  योजना

 दिये  जायें  ।  संशोधन  संख्या  ३४  द्वारा  प्रारम्भ  होने को  है  ।  यह  धोषणा  कर  दी  गई

 उनकी  संख्या  ६  कर  दी  गयी  है  ।  कि  सभी  प्रकार  के  उद्योगों  का  विकेन्द्रीकरण
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 किया  जायेगा  ।  प्रत्येक उस  देश  में  जिन्होंने  श्री  मित्तल  :  में  avd  मित्र  श्री  थामस

 aia  कार्यक्रम  बनाये  हैं  योजना  आयोग  के  संशोधन  संख्या  ) \ o¥  का  विरोध  करता

 होने  ही  चाहियें  |  प्रायोजन  की  श्रावव्यकता  जिसमें वे  प्रबन्धक  निदेशकों की  संख्या  २  से

 कब  तक  रहेगी  यह  कोई  नहीं  कह  सकता  है  ।  घटा  कर  एक  कर  देना  चाहते  हैं  ।  मेरे  मित्र

 योजना  Wavy  का  कार्य  देश  की  गतिविधियों  एक  बात  भूल  गये  हैं  कि  श्री  हम  निदेश

 का  समन्वय  निजी  क्षेत्र  समिति  के  प्रतिवेदन  के  परिणामस्वरूप चल

 सार्वजनिक  इत्यादि  सभी  की  गतिविधियों  रहे  हैं  जिसका  विकास  करना
 प्रौढ़

 उसे

 का  समन्वय  करना  होगा  |  मेरा  निवेदन  प्राथमिकता एवं  महत्व  देना  झवद्यक  है  ।

 यह  है  कि  उसमें  एक  ऐसा  संचालक  होना  इसी  कारण  इसकी  सिफारिश  की  गई  है  कौर

 चाहिये  जो  देश  की  श्रमिक  स्थिति  का  TAT  वह  वहीं  तक  लागू  होती  है  जहां
 तक

 ग्रामीण

 लगाने  में  समर्थ  हो
 प्रौर जो

 कुटीर  विकास का  सम्बन्ध  है  ।

 उद्योगों तथा  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  की
 श्री  ए०  एस०  थामस  :  नहीं  ।

 वृद्धि  के  लिये  अपेक्षित  ऋण  सम्बन्धी  सुविधाओं
 श्री  मित्तल

 :  मं  इसकी  मूल  भावना कै
 की  जानकारी  रखता  हो  ।  ऐसा  संचालक

 रखा  जाना  वांछनीय  है  जिस  से  कि  को
 सम्बन्ध  में  कह  रहा  हूं  ।  सभापति

 सभापति हें  ही  यदि  हम  एक  प्रबन्धक  निदेशक
 विशेषज्ञ परामर्श  मिलता  रहे  ।

 रखते हें  तो  उसे  ही  नियुक्त  करना  पड़ेगा  जो

 इस  सुझाव  को  हमें  ठुकरा  नहीं  देना  इम्पीरियल बेक  का  प्रबन्धक  निदेशक रहा

 इस  पर  विचार  करना  चाहिये
 ।

 हमारा  उद्देश्य  शहरी  बेकिंग  भ्र  ग्रामीण

 इससे  हमारे  योजना  कार्यक्रम  में  कोई  बाघा  बेकिंग को  दो  विभागों  के  रूप  में  ग्रहण-प्रलय

 पड़ने  की  संभावना नहीं  है  ।  चलाने  का  है  ।  इस  कारण  उस  व्यक्ति  का  पद

 भी  afer  के  वाणिज्यिक  पक्ष  के  देखने  वाले
 सभापति  महोदय :  योजना  आयोग

 व्यक्ति  के  पद  के  बराबर  का  होना  चाहिये  ।

 केन्द्रीय  सरकार  का  एक  रंग  है  ।  अतः  केन्द्रीय

 सरकार  को  यह  afar  प्राप्त  है  ।
 में  ग्रामीण  बैंकिंग  को  महत्व  देना  चाहता

 हुं  ।  एक  ही  व्यक्ति  दोनों  प्रकार  के  कार्य  उचित

 रूप  से  नहीं  कर  सकेगा  ।  इसलिये  में  उसकी
 श्री  अच्चुथन

 :
 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा

 एक  संचालक  नामनिर्देशित किया  जाता  है
 महत्ता  में  किसी  प्रकार  की  कमी  नहीं  ara

 देना  चाहता  |

 यदि  उसका  चुनाव  योजना  आयोग  में  से  किया

 जायेगा  तो  उसे  समस्त  आवश्यक  सुचना  श्री ए०  एम०  थामस  :  रक्षित  ah  बोड़े

 दे  कर  सुचित  करता  रहेगा  भर  वह  उस  सूचना  की  रचना  किस  प्रकार  की  है  ?

 को  केन्द्रीय  बोर्ड  को  दे  देगा  ।  यही  संस्था  देश

 के  समस्त  uae  ढांचे  को  नियंत्रित  करने  श्री  मकान
 :

 मेरे  मित्र  की  यही  गलती  है

 को  है  यह  वांछनीय  है  किਂ  योजना  आयोग
 क्योंकि  रक्षित  पेक  इससे  बिल्कुल  भिन्न  है  ।

 बैंकिंग  रक्षित  बैंक  की  भ्रमण  कार्यवाहियों में  से द्वारा  नामनिर्देशित  किसीਂ  संचालक  को

 रखा  जायें  |  केवल  एक  कार्यवाही  है  ।  वह  इस  देश  की

 मुद्रा  शर  विदेशी  विनिमय

 सभापति  महोदय
 :  यह  सभी  संशोधन  आदि  का  प्रभारी  है  ।  यह  बिलकुल  भिन्न  बात

 सभा  के  राम है  है  ।  एक  सभापति  glare हो  सकता  है  ।
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 दो  समान  श्रेणी  के  प्रबन्धक  निदेशक  श्र  दो  प्रबन्धक  निदेशक  ।  माननीय  सदस्य

 एक  वाणिज्यिक  पक्ष  की  देख-भाल  करने  के  द्वारा  रखा  गया  प्रस्ताव  उचित  नहीं  रहेगा

 लिये  दूसरा  ग्रामीण  पक्ष  की  देख-भाल  करने  यदि  उप प्रबन्धक निदेशक  के  मन  जिस  पर

 के  लिये  ।  इस  ग्रामीण  पक्ष  के  महत्व  में  में  इस  नये  विभाग  &  संगठन  का  उत्तरदायित्व

 किसी  प्रकार  की  कमी  नहीं  होने  देना  चाहता  ।  हीनता  की  भावना  गई  |  प्रबन्ध

 इसके  बोर्डे  का  एक  सभापति  भ्र ौर  एक  लक  वाणिज्य  सम्बन्धी  व्यापार  को  देखेगा  |  वह

 उप-सभापति होगा  ।  दो  प्रबन्धक  निदेशकों  इसकी  देखभाल  करता  रहा  है  |  हम  यह

 के  होते हुए  भी  सभापति पूरे  समय  के  लिये  करते  हें  कि  हम  एक  ऐसा  प्रबन्धक  निदेशक

 रखा  जा  सकता  है  ।  में  ग्रामीण  बेंक  सम्बन्धी  रखेंगे  जो  इस  विभाग  की  देख-रेख  करता

 कायें  कर  चुका  हूं  इसलिये  मुझे  इस  कार्य  का  रहेगा  ।  यह  कायें  अधिक  कष्टदायक  नहीं  हो

 अनुभव है  सकता  है  क्योंकि  वह  तो  चलाये  हुए  कायें  को

 बमन  पीठासीन  चलाने  के  सम्बन्ध  में  होगा  ।  किन्तु  यह  दूसरा

 हर  प्रतीक  महत्व  का  है  ।  यदि  हम  इस  समय
 सभापति  महोदय  :  में  समझता  कि

 इसमें  रहे  तो  सदा  ही  सफल  रहेंगे  ।
 माननीय  मंत्री  इस  विषय  की  व्याख्या  करेंगे  |

 उसको  भी  पर्याप्त  शक्ति  दी  जानी

 श्री
 सी  ०

 डी०  देशमुख :  अन्तिम  वक्ता  चाहिये  ।  इसको  निश्चित  रूप  तभी  दिया  जा

 की  प्रथम  बात  से  में  बहुत  कुछ  सहमत  हूं
 ।

 वह  इस  बात  की  शोर  ध्यान  आकर्षित  करते
 होगी  कौर  उसका  पद  प्रबन्धक  निदेशक  के

 हैं  कि  ये  दोनों  विभाग  समान  महत्व  रखते  हैं  ।
 बराबर का  होगा

 में  मानता  हुं  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  बैंक  व्यवस्था

 करना  wa  ग्रसित  महत्व  रखता  है  |  यदि  ऐसा  अ्रगली  बात  विशेषज्ञों  के  सम्बन्ध  में  है  ।

 न  होता  तो  इम्पीरियल  बेक  केਂ  जेसा  कि  माननीय  सदस्य  ने  प्रस्ताव  रखा

 राष्ट्रीयकरण  की  शभ्रावस्यकता ही  न  पड़ी  दो  विशेषज्ञ  न्यूनतम  होंगे  |  इसमें  केवल  दो  हित

 होती  ।  विशेषज्ञों द्वारा  की  गई  एक  जांच के  सहकारिता  कौर  ग्रामीण  अर्थव्यवस्था

 कारण  ही  हमें  पता  लगा  कि  विद्यमान  व्यवस्था  तथा  वाणिज्य  उद्योग  नहीं  हूं
 ।

 तीसरा

 के  अधीन  ग्रामीण  बैंकिंग  का  विस्तार  नहीं  हो  एक  आर  महत्वपूर्ण  हित  है  जिसे  प्रादेशिक

 इसलिये  उक्त  विशेषज्ञ  समिति  की  वितरण  कहते  हैं  ।  हो  सकता  है  कि  जिन  क्षेत्रों

 सिफ़ारिशों &  भ्रनुसार ही  हम  ने  यह  विधान  के  लोगों  के  प्रतिकाश  war  उनसे  हमें  सभी

 प्रस्तुत  किया  है  ।  जिस  माननीय  सदस्य  ने  प्रकार  के  लोग  मिल  चाहे  सहकारिता

 सुझाव  दिया  कि  संशोधन  का  निर्देश  रक्षित  चाहे  वाणिज्य  या  बेकिंग  शादी  ।  फिर  भी

 ap  से  वह  शब्द  से  बहक  गये  हैं  |  हो  सकता  है  कि  कुछ  क्षेत्रों  के  प्रतिनिधि  हमें

 वास्तव  में  गवर्नर  के  भ्रमित  दो  उप-गजनेर  न  मिल  सकें  ।  मेरे  विचार  से  यह  बड़ा  महत्व

 होते  हैं--एक  कृषि  सम्बन्धी  ऋण  का  प्रभारी  का  विषय  है  इस  बात  का  प्रयत्न  करना

 wit  दूसरा  बेकिंग का  प्रभारी  होता  है  ।  चाहिये कि  उन  क्षेत्रों  के  प्रतिनिधि भी  बोड़े

 इन  दोनों  के  कार्य  मिलाये  नहीं  में  ा  जायें  ।  हमें  स्मरण  रखना  चाहिये  कि

 जाते  ।  होता  यही  है  कि  एक  धन  के  उन  क्षेत्रों  में  ऋण  की  व्यवस्था  करने  में  अ्रघधिक

 पक्ष कीਂ  कठिनाइयां  ५०  जिन  से  संभवतया  किसी करता  है  श्र  दूसरा  कृषि

 सम्बन्धी  ऋण  की  प्रो  |  यहां  व्यवस्था  ऐसी  कारणवश  निदेशक  नहीं  भेज  सकें  ।  इस

 है  कि  एक  सभापति  एक  उप-सभापति  प्रकार  का  लचीला  रूप  रखना  सर्वोत्तम  होगा  ।
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 wer  को  सरकारे  पर  विश्वास  रखना  अत्यन्त  सर्मश्व्गी  मैं  समझता  हूँ  किं  पर द्य पि

 कि  यदि  इन  उपायों  में  से  किसी  एक  उपाय

 के  द्वारा  सहकारिता  का  प्रतिनिधित्व नहीं  युक्तिसंगत नहीं  है  ।

 होता  तो  सरकार  सुनिश्चय करेगी  कि

 उसके  दो  से  अधिक  प्रतिनिधि  बोर्ड  में  ले  लिये  ma  एक  ही  महत्वपूर्ण  विषय  बच  जता  है

 जायेंगे  ।  में  समझता  हुं  कि  जहां  तक  विभिन्न
 श्र  वह  है  कर्मचारियों  का  प्रतिनिधित्व  तथा

 सभी  आनुषंगिक  संशोधन ।  विपक्षी  दल  के
 हितों  के  प्रतिनिधित्व करने  का  wea  है  उनके

 लिये  इस  मामले  में  इतना  विश्वास  करना  कुछ  सदस्य  प्रत्येक  विषय  कौर  अवसर

 न्यायोचित  होगा  क्योंकि  सही  मार्ग  अपनाने  पर  अपना  पुराना  राग  अ्रलापते  रहते  हैं
 ।

 ऐसे  भी  शुक्रवार  aa  हें  जब  कि  उन  पर से  कोई  भी  विधि  हमें  रोक  नहीं  सकती  ॥

 उचित  रूप  से  चर्चा  होनीਂ  निस्सन्देह

 श्री  श्रच्युतन  ने  कहा  कि  इसमें  योजना  ये  अ्रत्यन्त  महत्वपूर्ण  विषय  हैं  कौर  wil  में  इस

 आयोग  का  एक  निदेशक  होना  चाहिये  ।  जैसा  वाद-विवाद में  नहीं  पड़ना  चाहता  कि  बोर्ड में

 कि  आपने  स्वयं  कहा  योजना  झ्रायोग  सरकार  श्रमिकों  का  प्रतिनिधित्व होना  चाहिये  या

 का  एक  परामदंदात्री अंग  है  ।  पांच  विद्यमान  नहीं  शर  यदि  तो  किस  विशिष्ट  ढंग

 सदस्यों  में  से  तीन  सरकार  की  श्र  से  सामान्य  रूप  से  औद्योगिक  उपक्रमों  पर  प्रौढ़

 उन  उपक्रमों पर  जो  विशेष  रूप से  सरकार  के

 योजना  मंत्री  सदस्य  हैं  ।  इनके  अ्रतिरिक्त  दो  आधिपत्य  में  यह  एक  बहुत  बड़ा  विषय  है

 सदस्य  कौर  हैं  ।  पता  नहीं  योजना  आयोग  जिस  पर  उपयुक्त  अवसर  पर  इस  सदन  में

 द्वारा  एक  एसे  काम  के  किये  जाने  जिससे  चर्चा  होने  की  भ्रावश्यकता  उस  विषय के

 उसका  कोई  सीधा  सम्बन्ध  नहीं  दूसरा  हरनेक  पहलू  होंगे  प्रौर  इस  प्रकार  केਂ  एक

 क्या  परिणाम  निकल  सकता  है  ।  यह  ठीक  है  क्रान्तिकारी सिद्धान्त  को  एफ  संशोधन

 कि  झ्राथिक  विकास  के  क्षेत्र  में  जो  कुछ  भी  के  द्वारा  स्वीकार  नहीं  कराया  जा  सकता

 होता  है  वह  उनके  कार्यक्षेत्र  के  ania  इस  विषय  पर  बाद  में  भली  प्रकार  सोच  विचार

 जाता  है  ।  उनका  मुख्य  कार्य  श्रमिक  विकास  किया  जा  सकता  इस  सम्बन्ध  में  जल्दबाजी

 के  लिये  योजनायें  बनाना  होता  है  ।  ये  विषय  ठीक  नहीं  होगी  ।  में  यह  भी  बता  चाहता

 उनके  लिये  गौण  हें
 ।

 चाहे  वह  प्रशासनिक  हू ंकि  गेर-सरकारीਂ उद्योग  में  प्रभी  यह  सिद्धान्त

 व्यवस्था  का  पुनर्गठन  हो  या  ऋण  के  संगठन  स्वीकृत  नहीं  gar  है  कि  निदेशालय  में  श्रमिकों

 अथवा  सहयोग  के  संगठन  का  प्रइन  हो--ये  को  स्थान  मिलना  चाहिये  क्योंकि  उसमें कई

 ऐसे  मामले  हैं  जिन  पर  व्यवहारिक  क्रियान्विति  झंझटें है  ।  एक  ऐसी  संस्था  को  ले  लीजिये

 के  सम्बन्ध  में  वे  हमें  सिद्धान्त  बताते  हैं  जिसका  पूर्णरूपेण  राष्ट्रीयकरण  हो  चुका  हो  ।

 हमारा  पथ निर्देश  करते  हैं
 |

 परन्तु  यह  वहां  पर  अंशधारियों श्रमिकों  के  बीच

 नहीं  है  कि  उस  काम  को  क्रियान्वित  करने  वाले  पसन्द  का  सवाल  नहीं  उठता  ।  वहां पर  तो

 वास्तविक  भ्र भि करणों  में  लोगों  को  समाज  प्रौढ़  श्रमिकों  का  होता  सरकार

 निर्देशित  करने  में  उनका  हाथ  हो  ।  में  समझता  द्वारा  नामनिर्देशित  समाज  के  प्रतिनिधियों  को

 हूं  कि  योजना  को  यह  विशेष  हटा  कर  उनके  स्थान  पर  कमंचारियों द्वारा

 कार्य  सौंपने  से  कोई  लाभ  नहीं  योजना  चुने  गये  प्रतिनिधियों को  क्रिस  fats  कारण  से

 आयोग  में  माननीय  सदस्य  का  विश्वास  रखा  जाये
 ?

 यह  एक  पेचीदा  बात  है  कौर  में



 BEAR |  भारत  का  ३०  अप्रैल  R3Xy  राज्य  बंक  विधेयक  UR0¥

 समझता  हुं  कि  वर्तमान  अवस्था  में  इस  प्रकार  शब्दों  के  0.0

 के  किसी  भी  dare  को  स्वीकार  करना
 consultation  with  the

 उचित  नहीं  जब  तक  फि  हम  कोई
 Reserve  Bank  and

 संतोषजनक  हल  न  ढूंढ  लें  तब  तक  हमें  स्थिति  बेक के  से

 को  ज्यों  का  त्यों  बनायें  रखना  चाहिये  |  इस  रख  जाय  |

 मामले  में  मेरी  कोई  पूर्वनिश्चित धारणा

 नहीं  है
 ।

 माननीय  सदस्यों  के  तकों  पर  हम
 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 विचार कर  सकते  हैं  ।  सभापति  महोदय  wet यह  है  कि
 ~

 पृष्ठ  पंक्ति ११  कौर  १२  में  ex-
 हम  से  यह  शभ्राइवासन  गया  किः

 perience  of  Co-operation
 निदेशक  बड़े  उद्योग  के  प्रतिनिधि  नहीं

 इस  सम्बन्ध  में  में  यह  बता  देना  चाहता

 and  rural  economy’

 कौर  ग्रामीण
 हूं  कि  हम  बड़े  उद्योगों  को  लाभ  पहुंचाने  का

 विचार  नहीं  कर  रहे  हम  एक  भ्र  संशोधन
 व्यवस्था का  दादों के  स्थान

 प्रस्तुत  करने  रहे  हं  जिसके  भ्रनसार  इसकीਂ
 पर  special  knowledge

 of  the  working  ofco~ope- क  निश्चित  सीमा  होगी  कि  बैंक  में  किसीਂ

 भी  व्यक्ति  के  अ्रधिक  से  अधिक  कितने  प्रेम
 rative  institution  and

 हो  सकते  हमारा  विचार  Roo  प्रबंधों  की
 of  rural  economy’

 संस्थानों  शर  ग्रामीण
 सीमा  निश्चित करने  का  है  ।

 श्री  एस०  एस०  मोर  :  हम  इस  संशोधन
 अर्थव्यवस्था के  काय  संचालन  का

 विशेष  ी  ]  wet  रखे  जायें  ।
 को  पारित कर  चुक  हें  ।

 श्री  सी०  डी०  देशमुख  :  खेद  है  कि
 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 |

 सभापति  महोदय  प्रश्न  यह  है  कि
 उस  समय  में  यहां  नहीं  था  ।  इससे  मेरे  ०

 इस  तक  की  पुष्टि  होतीਂ  है  कि  बड़े  श्र  छोटे
 पृष्ठ  ८,पंक्ति  ३  [  पांच

 व्यापार  जैसी  कोई  चीजें  नहीं  हू  ।  हमारा
 के  स्थान  पर  and  0911”

 विचार  उन  उद्देश्यों  की  पूति  करना  जिन  से
 दाऊद  रखा  जाये  ।

 प्रेरित  हो  कर  हम  यह  विधेयक  प्रस्तुत  कर  प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा
 |

 रहे  हें  सार्वजनिक  हित  को  ्  बढ़ाना
 संशोधन  संख्या  oY,  २०७,  205.0

 बड़े  शर  छोटे  व्यापार  का  विभेद  एक  २०८  सम्बन्धित  सदस्यों  द्वारा  सदन  की

 गलत  धारणा  है  ।  यहीਂ  कारण  है  कि  में  इस  अनुमति से  वापिस  लिये  गये  ।

 सम्बन्ध  में  प्रस्तुत  किये  गये  संशोधनों  का
 श्री  एस०  एल०  सकसेना  :  मेरा  संशोधन विरोध रहा  हूं

 सभापति  महोदय  :  अब  मं  संशोधन
 संख्या  308  WAT  से  रखा  जाये  |

 संख्या  २७१,  २७२  श्र  ३२१  को  सभा  श्री  साधन  गीत  मेरा  संशोधन  संख्या

 मतदान a  लिये  रखता  हूं  ।  ३९  भी  ।

 प्रश्न यह  है  कि  थ्री  एस०  एल ०  सकसेना  :  संशोधन

 पृष्ठ  ७,  पंक्ति  ३४५  ‘Central  संख्या  ३०६  भर  २०४  पर  भी  मत  ले  लियां

 Government  जाय
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 भारत

 क

 सभापति  महोदय  संशोधन  संख्या
 प्राप्त  निदेशक  दुबारा  न  जा  सकें

 ।
 मेरा

 R08  मतदान  के  लिये  रखा  पक्ष में  केवल
 संशोधन  संख्या  १२२  सभापति  ate  फे

 १७  सदस्य  थे  श्र  विपक्ष  में
 दुबारा  चूने  जाने  फे  बीच  पांच  वर्ष  के  समय

 की

 प्रस्ताव  प्रस्वीकृत  हुसना  ।
 व्यवस्था  करना  चाहता  है  ।  मेरा  लक्ष्य  यही  है

 सभापति  महोदय  द्वारा  पप दा धन  संख्या
 कि  निहित  स्वार्थ  सदैव  इस  संस्था  के  ऊपर

 हावी  न  बनें  रहें  ।  में  सदन  से  इन  संशोधनों ३१,  RW,  RE,  gy,  208,  ११०,

 १११,  ११४  भी  मतदान  केਂ  लिये  रखे  को  स्वीकार  कर  लेने  का  प्रतिरोध  करता  हूं
 ।

 गये  अस्वीकृत हुए  ।  थी  एं०  सी०  गुह  :  सभापति  कौर

 सभापति  महोदय  :  प्रदान  यह  है
 :

 उपसभापति  की  पुनर्नियुक्ति  की  संभावना  के

 कि  ? \ &,  संशोधित रूप  विधेयक  ऊपर  यह  बन्धन  हमें  स्वीकार  नहीं  है  ।  कुछ

 का  प्रेम  बने  ।
 अवसर  पर  उन्हें  पुनः  नियुक्त  करना  श्रावक

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  |
 हो  सकता है  ।

 खण्ड  १९,  संबोधित  रूप  में  विधेयक
 सभापति  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या

 में  ars  दिया  गया  ।
 ११६,  ११७,  28a  MIS  १२२  मतदान  के

 सभापति  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  fat  रखे  गये  me  ग्र स्वीकृत  हुए ।
 RoW  मतदान  के  लिये  रखा  गया  :  पक्ष  में  केवल  सभापति  महोदय  :  meat  यह  है

 gy  सदस्य  थे  भर  विपक्ष
 में  बहूत  अतः  खण्ड  २०  विधेयक का  गि  बन  16.0 4.0

 प्रस्ताव  प्रस्वीकृत  हम्ना  ।
 प्रस्ताव  स्वीकृत  शुभ्रा  ।

 सभापति महोदय  :  यह  है  :  खण्ड  २०  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खण्ड  ७,  संशोधित  रूप
 विधेयक

 का  वर्ग  बने  ।
 खंड  e—— (early  are  कौर

 स्थानीय

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |
 श्री  Uo  एम०  थामस  द्वारा

 qs  ७  संशोधित  रूप  में  विधेयक  मे
 संख्या  २१३  प्रस्तुत  किया  गया  ॥

 जोड़  दिया  गया  ।

 सभापति  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या
 श्री  ए०  एम०  थामस  :  मं  समझता  ह

 20%  मतदान  करे  लिय  पक्ष में  १६
 कि  रक्षित  बेक  के  स्थानीय  बोर्डों  के  भ्राता

 सदस्य  थे  कौर  विपक्ष  में  प्रस्ताव
 पर  स्थानी  बोर्डों  की  स्थापना  करने  का  विचार

 स्वीकृत .  हुमा  |
 है  जिस  से  कि  प्रत्येक  क्षेत्र  में  एक  स्थानीय

 खंड  प्रबन्ध-निदेदाक
 बोर्ड  भर  एक  स्थानीय  मुख्यालय  हो  जाये ।

 आदि  की
 जब  हम  उस  क्षेत्र  की  स्थानीय  समिति  बनावें

 श्री  साधन  गुप्त  द्वारा  भ्रपने  संशोधन  तो  उचित  यह  होगा  कि  उस  क्षेत्र  के  स्थानीय
 संख्या  ११६,  ११७,  ११८  भ्र  १२२  प्रस्तुत

 बोर्ड  को  भी  स्थानीय  समिति  की  रचना
 किये  गये  ।.

 करने  में  अधिकार  दिया  जाये  ।  जब  ऐसे

 थी  साधन  मेरे  पहले  तीन
 साधारण  मामले  में  भी  स्थानीय बोरे  को  शक्ति

 संशोधन  यह  चाहते  हें  कि  एक  बार  नहीं  दी
 जायेगी  तो  स्थानीय  बोर्ड  का  मान
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 ही  क्या  रहेगा |  इसलिये कम  से  कम  स्थानीय  दाऊद  की  परिभाषा  खंड  २

 बोर्ड  से  परामर्श  लिया  जायें  ।  म  आशा  करता  में  दी  हुई  है  इसलिये  इन
 शब्दों  की

 हूं  कि  सरकार  मेरे  संशोधन  को  स्वीकर  कोई  ग्रा वस् यकता नहीं  है  |

 कर  लेगी
 श्री  ए०  सी०  गुह

 :
 हम  इस

 को  स्वीकार करते  हैं  ।
 श्री  साधन  गुप्त  ने  att  संशोधन

 पंडित  ठाकुर  दास  भार्गव  ने  झपना
 संख्या १२३  कौर  १२६ प्रस्तुत किये  ।

 संशोधन  संख्या  gRe  प्रस्तुत  किया
 ।

 श्री  साधन  गुप्त  :  में  ने  दो  संशोधन  पंडित  ठाकर  दास  भागने  :  यदि  यह  सच

 रखे हे  भ्र ौर  मेरा  विचार  है  कि  कर्मचारियों  है  जैसा कि  माननीय  वित्त  मंत्री  ने  कहा  है

 के  प्रतिनिधित्व  के  सम्बन्ध  में  वित्त  मंत्री  कि  ग्रामीण  क्षेत्र  कहीं  अधिक  महत्त्वपूर्ण है

 ने  जो  कुछ  कहा  है  उस  पर  ध्यान  देते  हुए  तो  इन  संशोधनों  को  युक्तिसंगत  समझा  जाना

 सरकार  के  लिये  यह  दोनों  ही  संशोधन

 जनक  क्योंकि  कर्मचारियों के

 निधित्व का  जहां  तक  प्रश्न  है  सरकार का
 मरा  एक  संशोधन  संचालकों  के  सम्बन्ध

 में  यह  है  कि  कम  से  कम  उन  में
 स

 चार एक  विचित्र  दृष्टिकोण  है  कि  जो  लोग

 छोटे  छोटे  वेतनों  पर  काम  करने  के  लिये  ऐसे  व्यक्ति  होने  चाहियें  ग्रामीण

 व्यवस्था  सहकारी  आंदोलन  से  भली
 ह  वे  इस  योग्य  नहीं  होते  हें  कि  जिस  संस्था

 में वे  काम  करते  हू  उस  के  कार्यों  में  भाग  लें
 प्रकार  परिचित  हों  ।  ग्रामों के  हितों  को  कम

 या  उस  के  प्रबन्ध में  प्रतिनिधि के  रूप  में
 से  कम  ara  प्रतिनिधित्व  मिलना  चाहिये  ।

 यदि  सरकार  वास्तव  में  ग्राम  ऋण  सुविधाघरों
 भाग  लें  ।  इसलिये  a  ने  ये  संशोधन  रखा

 है  कि  स्थानीय  बोर्डों  में  कर्मचारियों के  अधिक
 का  विस्तार करना  चाहती  है  तो  सरकार  को

 मेरे  उन  संशोधनों  को  युक्तिसंगत से  अधिक  दस  प्रतिनिधि  हों  जैसा  कि  विहित
 स्वीकार कर  लेना  चाहिय े। किया  जायें  |

 श्री  एस०  एल०  ने  अपना
 स्थानीय  समितियों  का  जहां  तक  सम्बन्ध

 है  मेरा  सुझाव  यह  है  कि  सरकार  सदस्यों
 संशोधन  संख्या  ३११  प्रस्तुत  किया  ।

 श्री  एस०  Uso  सक्सेना  :  मेरा  सुझाव
 की  संख्या  निर्धारित करे  परन्तु इस  प्रकार  कि

 कम से  कम  इन  में  से  एक  तिहाई  सदस्यों  का  यह  है  fe  जितने  संचालक  अंशधारियों का

 प्रतिनिधित्व हो  जाये  ।  इम्पीरियल बंक
 प्रतिनिधित्व करने  के  लिये  रखे  गये  हं  उतने

 ही  कर्मचारियों  का  प्रतिनिधित्व  करने  के  लिये
 चारी  संस्था  ने  भी  यही  मांग  रखी  है  इसलिये

 मेरे  विचार से  यह॒  सुझाव  बहुत  ही  ः  संगत
 रखे  जायें  ।

 है  ।  ये  राष्ट्रीय  उपक्रम हें  जो  राज्य  द्वारा

 am  afer में  लिये जा  रहे  हूं  भ्र
 श्री  एस०  वी ०  राम स्वामी  :  में  प्रस्ताव

 a  समझता  था  कि  कम  से  कम  इन  में  तो
 करता  हूं

 चोरियों  के  प्रतिनिधित्व का  अधिकार  स्वीकार

 il Ae) a  &,  पंक्ति  देदे  किया  जायेगा  ।  बाद  में  गेर-सरकारी

 regulations  made  by  itਂ
 क्रमों  में  भी  कर्मचारियों का  प्रतिनिधित्व

 के  द्वारा  बनाये  विनियमों  के  करने  वाले  संचालकों  की  व्यवस्था की  जा

 शब्द  हटा  दिये  जायें
 ।  सकती  है  ।  सरकारी  उपक्रमों  से  कम  से
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 विधेयक

 एस०  एल०

 सभापति महोदय  :  प्रश्न  यह  है  : कम  श्री  गणेश  किया  जा  सकता  है  ।  ऐसा न

 करने का  कोई  कारण  समझ  में  नहीं  भ्राता
 खंड  २१,  संशोधित रूप

 है  ।  भ्रंबाधारियों के  प्रतिनिधियों  के  रूप  में
 विधेयक का  बने  ह

 बड़े  बड़े  पूंजीपति a  सकते  हूं  ।  क्यारियों  प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा ।

 के  प्रतिनिधित्व का  प्रबन्ध  होते  हुए  भी  यदि
 खंड  २१,  संबोधित रूप  विधेयक  में

 जोड़  दिया  गया  |
 माननीय मंत्री  कह  सकते  हैं  कि  कमंचारियों

 के  प्रतिनिधियों को  कोई  स्थान  नहीं  दिया  जा  खंड  QQ——Heg TT  बोर्ड  की  संचालकृता

 अथवा  स्थानीय  होड  अथवा सकता  है  तो  यह  वास्तव  में  बहुत  ही

 जनक  है  तथा  संकल्प  के  विरुद्ध  है  ।  यों  की  सदस्यता  के  लिये  भवनों  जायें  |

 यदि  कांग्रेस  का  समाजवादी  ढंग  का  समाज  श्री  एस०  वी०  राम स्वामी ने  संशोधन

 ऐसा  ही  होने  जा  रहा  है  तो  एसे  समाज  से  संख्या  ३१३,  ३१४  प्रस्तुत किये  ।

 हमें  भगवान  ही  बचाये  |
 श्री  एस०  वी

 ०
 राम स्वामी  :  में  ने  दो

 सभापति  महोदय  :  श्री  यह  सब  संशोधन  संशोधन  रखे  हें  ।  एक  के  द्वारा  मेरा  सुझाव

 सभा  के  समक्ष है  ।  यह  है  fe  संचालकता की  श्रोताओं  में

 श्री  Vo  थामस :  स्थानीय  समिति
 १०,०००  रुपये  की  सीमा  बहुत  ऊंची  है  तथा

 इसके  लिये  जो  सीमा  हो  वह  घटा  कर  ¥,000
 सम्बन्धी  मेरे  संशोधन  के  विरुद्ध  वास्तव  में

 रुपये कर  दी  जाये  1
 maf क्या  है  ?  a.

 दूसरा  संशोधन  ३१४)  में  ने

 श्री  ए०  सो०  गुह :  स्थानीय  समिति  यह  सुझाव  देने  के  लिये  रखा  है  कि  पैसा  या

 के  कृत्य  कुछ  होंगे  और  स्थानीय  बोर्डों  विधान  मण्डल  की  सदस्यता  को  संचालक ता

 के  कृत्य कुछ  भ्र  ।  हमारा  अभिप्राय  दोनों  कै  लिये  एक  श्रेष्ठता  बनाने  का  कारण
 निकायों  एक  दूसरे  से  स्वतंत्र रखने  का  तक  चाहे  जो  कुछ  रहा  चूंकि  हमारे  ऊपर

 ह ै।  विदेशियों  का  शासन  परन्तु  इस  बात

 पर  ध्यान  देते  हुये  कि  यह  राज्य  बैंक हो  गया
 सभापति महोदय  :  प्रशन  यह  है  :

 @  लोकहित  दृष्टि  से  विधान  मण्डल

 पृष्ठ  £,  पंक्ति  ३३
 की  सदस्यता  को  श्रनहेंता  घोषित  करने  का

 regulations  made  by  itਂ

 के  द्वारा  बनाये  गये  || ffs) arty  न
 कोई  कारण  नहीं  इसलिये  मेरा  सुझाव

 है  कि  इस  खण्ड  में  से  उपखण्ड  (३)  निकाल
 के  wee  हटा  दिये  जायें  ।

 दिया  जाये
 प्रस्ताव  स्वीकृत  चेहरा  |

 श्री  रह  एम०  थामस  ने  संशोधन  संख्या

 २१५  प्रस्तुत  किया  । सभापति  महोदय  द्वारा  श्री  ए०  एम०

 थामस  का  संशोधन  संख्या  २१३  तथा  श्री  श्री  To  एम०  थामस  :  मेरे  संशोधन

 एस०  एल०  सकसेना का  संशोधन  संख्या  ३११  का  सुझाव  है  कि  संचालकता  की  श्रनहेंता

 पंडित  ठाकुर दास  भागंव  का  संशोधन  संख्या  के  लिये  जो  सीमा  रखी  गई  है  उपे  घटा  कर

 gy  तथा  श्री  साधन  गुप्त  के  संशोधन  संख्या
 १०००  रुपयें  कर  दिया  जाये  |

 १२३  तथा  १२६  मतदान  के  लिये  रखे  गये  श्री  करार  डी०  मिश्र  ने  सोहन  संख्या

 तथा  स्वीकृत  हुए  ।  २१६  प्रस्तुत  किया  ।
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 श्री  आर०  डी०  मिश्र  यह  भी  समझता  हं  कि  वित्त  मंत्री  के  ast

 में  यह  सुझाव  दिया  गया  है  कि  जो  व्यक्ति
 सरकार  ऐसा  कोई  क्रान्तिकारी  सुझाव

 मानने को  तैयार  नहीं  इस  लिये  में  ने भारत  का  नागरिक  न  हो  उसे  संचालक  बनने

 at
 भ्र नुम ति  न  दी  जायें  ।  दूसरा  सुझाव  यह

 संशोधन  रखा  है  इसे  घटा  कर  १०००  रुपय

 है  कि  जो  व्यक्ति  भ्रष्टाचार  इत्यादि  के  कर  दिया  जाये  ।

 कारण  सेवा  से  पृथक्‌  कर  दिया  गया  हो  उसे  श्री सी०  ato  अ्रय्युणि  ने  संशोधन

 भी  संचालक  बनने  की  भ्र तुम ति न  दी  जायें  ॥  सख्या  १३१  प्रस्तुत किया
 श्री  साधन  गुप्त  ने  संशोधन  संख्या

 सभापति  महोदय  :  यह  सब  संशोधन

 Ro,  १३१  प्रस्तुत  किये  ।
 सभा  के  समक्ष हें

 श्री  साधन  गुप्त  :  खण्ड  २२  के  द्वारा  श्री  एस०  एस०  मोरे  :  पृष्ठ  १०  पर

 जो  श्रनहेंतायें  रखी  गई  हैं  उन  के  भ्र ति रिक्त  खण्ड  (4)  में  कहा  गया  ऋणदाताओं

 एक  प्रौढ़  में  उन  के  विरुद्ध रखना  से  श्रभिसंधान कर  लिया  है  ्  ।  इस  के  सम्बन्ध

 चाहता हूं  जो  आयकर  जांच  द्वारा  में  मेरे  मन  में  कुछ  बंका  थी  परन्तु  जब  सरकारी

 कर  श्रपवंचन  के भ्र पर  पाये  गये  हें  ।  ऐसे  प्रवक्ता  को  इस  सम्बन्ध  में  इतना  अटल

 व्यक्तियों  कोर्स  लोक  संस्था  के  निदेशालय  विश्वास  है  तो  में  इस  पर  आग्रह  नहीं  करता

 में  स्थान  नहीं  दिया  जाना  चाहिये  ।  यह  ठीक  हु  ।  परन्तु  १०,०००  रुपये  की  जो

 है  कि  कुछ  प्राविधिक कारणों  से  ग्राहक  जांच  रखी  गई  है  उस  पर  मुझे  बहुत  भ्रापत्ति  है  ।

 अयोग  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  शक्ति
 पहले  खण्ड  ११  के  प्रसार च्े  उच्चतम  सीमा

 परस्तार  घोषित  कर  दिया  गया  था  फिर  भी  कुल  की  गई  पंजी  की  पांच  प्रति  शत

 यह  तथ्य  तो  हैं  ही  कि  इन  व्यक्तियों  की  रखी  गई  थी  जो  लगभग  Q5,  १२,५००
 रुपये

 सावधानी  से  जांच  की  गई  थी  यह  कर  होती  है  ।  जब  इतनी  उच्चतम  सीमा
 अ्रपबंचन  के  अपराधी  गये  इसलिये  तब  के  प्रयोजन  के  लिये  अधिकतम

 हत  इस  ara  के  निर्णय  का  करना  सीमा  १०,०००  रुपये  रखी  गई  थी  ।  जब  हमने
 च  ह्य  ate  एक  निकृष्ट  प्रकार  के  व्यक्तियों  इतनी  बड़ी '  राशि  को  घटाकर  २०,०००

 से  इस  संस्था  की  रक्षा  करनी  चाहिये  ।
 हुये  कर  दिया  ह  तो  इस  के  सम्बन्ध

 मेरा  दूसरा  सुझाव  यह  है  कि  यह  केवल
 में  भी  हमें  उच्चतम  सीमा  को  घटाना  चाहिये  ।

 पूंजीवादियों at  एक  धारणामात्र  हे  कि
 उपखण्ड  (३)  के  द्वारा  संसद  सदस्यों

 संचालक  उसी  को  होना  चाहिये  जिसकी  पर  जो  रोक  लगाई  गई  हे  उसका  में  प्रदान

 श्रधघिकतम  पूंजी  उस  संस्था  में  लगी  हुई  हो  ।  करता  हु  ।  पुराने  ऋषियों  की  भांति  हम  को

 गेर-सरकारी  में  भ्रंश  सम्बन्धी  भी  त्याग  की  भावना  से  काम  लेना  चाहिए

 का  फिर  भी  कुछ  औचित्य  हो  इस  प्रकार  की  सेवा  करने  का  अवसर

 सकता  हें  परन्तु  सरकारी  क्षेत्र  में  ऐसा  करने  दूसरों  के  लिये  छोड़  देना  चाहिये  ।  हमारे

 की  इस  प्रकार  समाज  के  कम  पूंजी  लिये  सिद्ध  का  कार्य  ही  इतना  अधिक  है  कि

 वाले  व्यक्तियों  watt  दस  बीस  भ्रंश  यदि  हम  ईमानदारी  से  करें  तो  हमें  war

 वाले  व्यक्तियों प्रबन्ध  में  भाग  लेने से  कार्यों  के  लिये  समय  ही  नहीं  मिल  सकता

 वंचित  रखने  का  कोई  कारण  नहीं  है  ।  में  है  |  यहां  तो  आपको

 चाहता  तो  यह  था  कि  अंश  सम्बन्धी  भ्रहतान्ों  पूति  के  लिये  भी  घंटी  बजानी  पड़ती  है  ।

 को  कोई  स्थान  ही  न  दिया  जाता  परन्तु  में  प्रसिद्ध  ata  समय  के  केन्द्रीय  ate  की
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 एस०  एस०

 सदस्यता  तथा  एक  लाभ  इस  के  पद चात श्री श्री  मुहीउद्दीन ने ने  अपना

 संशोधन  संख्या  ३१२  प्रस्तुत  किया  । पद  होगी  इसक  विरोध  में  यह  कहां  जा

 सकता  है  कि  हम  इसके  लिये  कोई  भत्ता  श्री  मुही उद्दीन :  में  इस  संशोधन  द्वारा

 नहीं  लेंगे  परन्तु  कितने  ही  देशों  में  एसे  पद  उपखंड  को  निकाल  देना  चाहता  हूं  ।

 लाभ के  पद  समझे गए  हैं  ।  श्राप  चाहे  कोई
 उपखंड  में  बोर्ड  में  निर्वाचित  निदेशकों

 भत्ता न  लें  ।  परन्तु  आपको
 पद्य  देन

 का  की  agar  में  दी  हुई  श्रहता यह है कि यह  है  कि

 कोई  अवसर  प्राप्त  तो  होता है  ।  इसलिए  कम  से  कम  दस  हज़ार  रुपये  के  मूल्य के

 मेरे
 में  इस  खण्ड  समर्थन  करता  हूं  AK  उनके  पास  होने  चाहिये ं।

 सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  इस  विचार से  इन  राष्ट्रीयकृत  अ्रथवा  राज्य  द्वारा

 नियंत्रित  संस्थाओं  में  wat  के  भ्राता पर उपबन्ध  पर  दृढ़तापूर्वक  जमी  रहे  ।

 बोर्ड  में  प्रतिनिधित्व का  सिद्धांत  रह  कर  दिया
 पंडित  ठाकुर  दास  भाग  सरकार  ने

 जाना  चाहिये  ।  निर्देशक  ऐसे  व्यक्ति  होने
 कहा है  कि  ग्रामीण  व्यक्ति  art  प्राय  wh

 प्रत्येक कार्य  में  भाग  लें  ।  यदि  वास्तव
 चाहियें  उस  उद्देश्य के  लिये  सर्वोत्कृष्ट

 में  ऐसा  करना  चाहते हे  तो  इस  १०,०००
 योग्यता रखते  हों  ।  मेरे  विचार  से  वांछनीय

 है  कि  इन  राष्ट्रीयकृत संस्थानों  में  अंश रुपये  की  सीमा  को  घटाकर  १,०००

 रुपये कर  दिया  जायें  क्योंकि  ग्रामों में  प्राय  कोਂ
 रखने  की  धड़कता  प्रावश्यक  नहीं  होनी  चाहिये  +

 मेरी  प्रस्थापना है  कि  उपखंड
 एक  व्यक्ति  भी  ऐसा  नहीं  मिल  सकता  जिस

 को  निकाल दिया  जाये
 के  पास  १०,०००  रुपये  के  अंग  हों  |

 सभापति  महोदय  :  यह  att  भी

 श्री  मित्तल  :  पहले  सरकार  विदेशी  सभा के  समक्ष है

 थी  ate  राष्ट्र  विरोधी  थी  इसलिये उस  नें
 श्री  ए०  सी  ०

 गुह
 :

 मेरे  विचार  से  हम
 कांग्रेस के  भ्रनुयाइयों  को  बाहर रखने  लिये  dart  संख्या  ३१३  जिस में  oat

 प्रतिबन्ध  लगाया  था  ।  रक्षित  बेक

 gi  मंत्रालय  wa  भी  बिना  सोचे  विचारे
 पांच  हजार  रुपये  तक  सीमित  कर  दी  गयी

 स्वीकार कर  सकते  हैं  ।  मेरा एक  दूसरा

 बातों  की  नकल  कर  रहे  हें  ।  कम  से  कम
 सुझाव  है  ।  निर्वाचित  सदस्यों  के  लिये  हम

 जनता  केਂ  दो  प्रतिनिधियों  को  स्थान  fear

 जाना  चाहिये  ।  यदि  लोक  लेखा  समिति
 एक  हजार  रुपये  स्वीकार  करने  केਂ  लिये

 तैयार हैं  ।  निदेशकों के  लिये  यह  पांच  हजार
 इन  बातों पर  विचार कर  सकती  है  तो  इस

 रुपये  होने  किन्तु  निर्वाचित  सदस्यों
 में  भी  कोई  भ्रांति  नहीं  होनी  चाहिय े।

 के  लिये हम  एक  हजार  रुपये  का

 श्री  एस०  एस०  मोरे  क्या लोक  लेखा  स्वीकार  करने  के  लिये  तेयार हैं  ।

 समिति श्र  इस  में  कोई  सादृश्य है  ?  श्री  मित्तल  :  अन्य  संशोधनों  के  सम्बन्ध

 में  क्या है  ? श्री  मित्तल  :  मं  श्री  मोरे  को  उत्तर  नहीं

 में  श्री माननीय मंत्री  की  आपत्तियों  श्री कठ  घी ०  गुह हम झन्य हम  अन्य  संशोधन

 का  उत्तर  दे  रहा  हूं
 ।

 झ्राखिर  २२  सदस्यों  स्वीकार  करने  के  लिये  तैयार  नहीं  F  ।  मेरे

 के  ate  में  दो  सदस्य  क्या  राजनीतिक  प्रभाव
 ~

 विचार से  ag  सिद्धांत कि  cag  सदस्यों  कौर

 डाल  सकते  किसी  भी  अवस्था  म  विधान  सभाइयों  को  शामिल नहीं  किया  जाना

 उन्हें  क्यों  सनद  किया  जाये  |
 एक  ean  सिद्धांत  है
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 सभापति  महोदय  :  क्या  इस  के  लिये  खंड  २३--(निदेशकों  oie  के  पद

 एक  शोधन  प्रस्तुत  करना  आवश्यक  नहीं  का  रिक्त

 arm ?
 सभापति  महोदय  एक  सहकारी  संजो

 श्री  वी०  पी०  नायर  :  जब  हम  श्रनहूंता  धन  संख्या २७३  है  ॥

 रखना  चाहते  तो  कर  श्रपवंचनों के  बारे
 श्री  ए०  सी०  गुह  :  में  प्रस्ताव  करता

 में  कया  है
 ?

 हूं

 श्री  1०0  सी०  गह  :
 हम  निश्चित रूप

 पृष्ठ  ११  में  पंक्तियां  १  से  ३  के  स्थान
 से  वहां  यह  नहीं  मालूम  कर  सकते  हें  कि  कौन

 पर  यह  रखा  जाये  :

 वास्तव  में  कर  अपव्यय  है  कौन  नहीं

 ऐसा  करना  कठिन  किसी भी  चीज  resigns  his  office  by  giving

 notice  in  writing  under  his  hand, को  सम्मिलित करना  संभव  नहीं  होगा  ।
 in  the  case  of  the  Chairman  and

 श्री  त्री ०  पी०  नायर  :  हम  यह  जानना  vice-Chairman,  to  the  Central

 चाहते  हें  कि  क्या  सरकार  कम  से  कम  उन  लोगों  Government  and  in  the  case  of

 को  भ्रपवर्जित करने  के  लिये  तैयार  है  जिनकी  other  directors  or  members  of

 ara का  निर्धारण  ara  जांच  द्वारा  Local  Boards  or  Committees,  to

 जांच  किये  जाने  के  बाद  किया  गया  है
 ?  the  Central  Board,  and  the  resigna-

 tion  is  accepted;
 श्री ०  ato  गुह  :  नाम  निर्देशित

 शकों के  लिये  हम  उस  बात  पर  विचार  कर  सभापति  ae  उपसभापति

 सकते हें  ।  के  मामले  केन्द्रीय  सरकार  को

 श्री  वी०  पी०  नायर  :  हम  केवल  विचार  हाथ  से  लिखी  अधिसूचना दे  कर  कौर

 नहीं  चाहते  |  कया  वह  यह  शभ्राइवासन दे  सकते  निदेशकों  भ्रमणा  स्थानीय  बोर्डों

 तियों के  सदस्यों  मामले  केन्द्रीय
 हैं  कि  ऐसे  लोगों को  इस  से  ava  किया

 जायेगा
 ?

 यह  एक  बहुत  महत्त्वपूर्ण  विषय
 बोर्ड  को  अधिसूचना दे  कर  अरपना  पद

 है श्ौर हम इस हम  इस  का  उत्तर  चाहते  हे  ।  त्याग  करना  ष्  वह  त्यागपत्र  स्वीकार

 किया  जाता  अ्रथवा
 श्री  ए०  सी० )  :  कोई

 अप वंचक  हो  सकता  कल  वह  नहीं भी  सभापति  महोदय :  wet  यह  है

 हो  सकता |
 पृष्ठ ११  पंक्तियां १  से  २

 सभापति  महोदय  :  में  संशोधन  के  स्थान  पर  यह  रखा  जाये

 संख्या  ३३  को  नहीं  रखूंगा  ।  जब  संशोधित

 चीज  तब  हम  देखेंगे  ।  resigns  his  office  by  giving

 notice  in  writing  under  his  hand,

 श्री  ए०  सी०  संशोधन  संख्या  in  the  case  of  the  Chairman  and  the
 २१६ के  सम्बन्ध में  हम  केवल  भाग  vice-Chairman,  to  the  Central

 स्वीकार  करने  के  लिये  तैयार  हैं
 ।

 भाग
 Government  and  in  the  case  of

 को  नहीं  other  directors  or  members  of  Local

 Boards  or  Committees,  to  the

 सभापति  महोदय  :  मेरे  विचार  से  हम  Central  Board,  and  the  resignation  is

 २३  पर  चर्चा  करें  ।  accepted;



 URZI9  भारत  का  ३०  १९५५  राज्य  बैंक  विधेयक  ५३८८

 (a)  सभापति  श्र  उपसभापति  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  ats  द्वारा

 के  मामले  में  केन्द्रीय  सरकार  को  अपने  की  गई
 सिफारिशों  पर  बिचार

 करने  के  स्थान
 पर

 हाथ  से  लिखी  श्रधिसूचना दे  कर  कौर

 अन्य  निदेशकों  भ्रमणा  स्थानीय  बोर्डों  a  consultation  with  the

 समितियों
 के  सदस्यों  के  मामले  केन्द्रीय  Reserve  Bank  and  after  con-

 sidering  the  recommendations
 बोर्ड  को  अधिसूचना  दे  कर  पता पदत्याग पद  त्याग

 of  the  Central  Board’”’
 करना है  और  वह  त्याग  TA  स्वीकार  किया  ree

 L  ford ge  परामर्श से
 जाता

 केन्द्रीय  बोझ  की  सिफारिशों पर

 प्रस्ताव  स्वीकृत  -अदा  ॥  7
 विचार  करने

 सच  रखा ४

 सभापति  महोदय  :  यह  है  :  जाये

 २३,  संशोधित  रूप

 यक  का  बने  पी
 सभापति  महोदय  :  यह  है  :

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 खंड  २३,  संशोधित  रूप  विधेयक  पृष्ठ  ११  पंक्तियां  ३६  कौर  ३७  में

 में  जोड़  दिया  गया  ।  considering  the  recom-

 mendations  of  the  Central

 खंड  Rv — ( freerat  शादी  के  पद  से  Board  made  in  this  behalf.’

 हटाया
 सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  te  को

 सभापति महोदय  :  मेरे  विचार  से  एक  सिफारिशों  पर  विचार करने  के

 संशोधन  संख्या  १३६  है  ।
 wad  |  के  स्थान  पर

 consultation  with  the  Reserve
 श्री  साधन  गीत

 :
 मं  ने  इसे  प्रस्तुत

 किया  किन्तु  कर्मचारियों  के  प्रतिनिधि
 Bank  and  after  considering

 the  recommendations  of
 सम्बन्धी  संशोधन  के  अस्वीकार किये  जाने

 के  वह  उत्पन्न  नहीं  होता  ।
 the  Central

 बेंक  के
 परामर्श

 से
 श्र

 सभापति महोदय  :  प्रदान  यह  है  :  केन्द्रीय  ate  की  सिफारिशों पर  विचार

 २४  विधेयक  का  at  बने  मड  करने  के  रखा  जाये  ॥

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ॥

 खंड  २४  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ॥

 सभापति  महोदय
 :

 यह  है  ४

 खंड  २५--(आकस्मिक  रिक्तता एं

 २५,  संशोधित  रूप  विधेयक

 |
 श्री  1०  सी०  गह  :  में  प्रस्ताव  करता

 ~
 ह  ह  का  अंग  बने  ।”

 पृष्ठ  ११  पंक्तियां  ३६  wie  ३७  में  प्रस्ताव  स्वीकृत  ह्यया ]  |

 considering  the  16-

 खंड २५  ,  संबोधित  रूप  विधेयक commendations  of  the  Cent-

 ral  Board  made  in  this  behalfਂ  में  जोड़  दिया  गया  |



 भरत  का  राज्य  बेंक  विधेयक  ५३९० URLS  क  द  द  ३०  अप्रेल  १९५५

 नथा  खंड  २५  क  श्री  सो०  डी०  देशमुख  :  हम  इस

 पंडित  ठाकुर  दास
 भागने

 ने
 धन  के  विरूद्ध  हें  इसलिये  नहीं  कि  वित्त  मंत्री

 संशोधन  १३७  प्रस्तुत किया
 द्वारा  अधिक  मांग  किये  जाने  का  खतरा

 इसलिये कि  उस  पद  के  लिये  हम
 श्री  एस०  एस०  यदि  यह  aa

 धन  स्वीकार किया  जाता  है  इस  का
 उचित  व्यक्ति  नहीं  पा  सकेंगे  ।

 सभापति  महोदय  द्वारा  संशोधन  मतदान
 परिणाम  यह  होगा  कि  faa  मंत्री  का  वेतन

 बढ़ाने  के  लिये  दबावਂ  जायेगा  ।  के  लिय  रखा  गया  तथा  प्रस्वीकृत  |

 श्री  ए०  सी०  गह  :
 हम  ने  wi  खंड

 २२  समाप्त नहीं  किया  है  । पंडित  ठाकुर  दास  भागंव  :  एक  कौर

 सभापति  महोदय  :  संशोधन  के  कारण
 amt यह  कहते  हैं  कि

 माननीय
 वित्त  मंत्री

 केवल  एक  हजार  रुपया  दूसरी  वह  स्थगित रखा  गया  है  ।

 श्री  मोरे  कहते हैं  कि  वह  अधिक लेंगे  ।  में
 श्री

 साधन
 गुप्त

 :
 मेरा  यह  सुझाव  था

 उसे  X,;400  रुपये  रखूंगा  |  में  इस  बात  पर  कि  खंड  २६  से  २९  एक  साथ  लिये  जायें

 जोर  देना  चाहता  था  कि  वित्त  मंत्री  मंत्रालय  क्योंकि  उन  में  पारिश्रमिक  ante  का

 के  प्रधान हूं  पौर  उनके  अधीन  काम  करने  विवेचन किया  गया  है  ।

 वालों  को  उन  के  वेतन  से  अधिक  वेतन  नहीं  खंडਂ  २६  से  २९

 लेना  चाहिये ।  यह  सिद्धांत  अवश्य  स्वीकार  श्री  साधन  aa  wd  संशोधन

 feat  जाना  चाहिये  ।  ford  बक  शौर  संख्या  १३८,  १४०,  १४१  १४२  प्रस्तुत
 इम्पीरियल  बेक  में  ऐसे  कुछ  व्यक्ति  हूं  जो  किये  |

 2, X00  रुपये  से  अधिक  वेतन पा  रहे
 श्री  साधन  गुप्त :  खंड  २६  में  निदेशकों

 हूं ।  जहां  तक  प्रबन्ध  संचालक  अथवा
 की  फीस  भत्तों  और  खंड  २७,  २८  कौर

 सभापति  आर  अन्य  व्यक्तियों  का  सम्बन्ध

 इस  ऊंचे  वेतन  के  कारण  उन्हें  सेवामुक्त

 २६  में  सभापति  उपसभापति

 प्रबन्ध  संचालक  के  पारिश्रमिक का  विवेचन
 नहीं  रहने  दिया  जायेगा  ।  यह  उचित  नहीं

 किया गया  है  ।
 मालूम  होगा  ।  अन्य  लोगों  के  सम्बन्ध  में

 मेरे  संशोधन  संख्या  १३८ में  यह  सुझाव एक  भिन्न  सिद्धांत  होना  चाहिये  ।  में  चाहता
 र

 हूं  कि  जहां  तक  निजी  क्षेत्र  का  सम्बन्ध  गया  है  विचार से  य

 हम  यह  सिद्धांत  अवश्य  भझ्रपनायें  और  अन्य  age  उपयुक्त  सुझाव  कि  निदेशकों को

 क्षेत्रों  के  सम्बन्ध  में  भी  हम  उसे  लागू कर
 बेठकों में  भाग  लेने  के  लिये  १६  रुपये  प्रति

 सकते  अन्यथा  कठिनाई  यह  होगी  कि  दिन  at  उचित  यात्रा  खर्च  से  अधिक  नहीं

 निजी  क्षेत्र  के  व्यक्तियों को  अधिक  वेतन  दिया  जाना  चाहिय े।

 मिलेगा  शर  हमें  अपने  काम  के  लिये  केवल

 तीसरे  दर्जे  के  व्यक्ति  मिलगे  ।  में  चाहता  हूं  श्री  मुही उद्दीन :  खड  २६  के  सम्बन्ध

 क्या  में  माननीय  सदस्य  से  पूछ  सकता हूं कि  इन  पदों  पर  प्रथम  श्रेणी  के  लोग  नियुक्त

 किये  में  तो  यह  कहूंगा  कि  उन्हें  अधिक
 कि  यदि  दैनिक  बेठक  के  लिये  १६  रुपये  दिये

 जाते  तो
 क्या  बेक  होटल-श्रीवास  का

 मिलना  चाहिये  अन्यथा ard
 प्रबन्ध  करेगा  उस  का  खर्च  देगा  ?

 ढंग  किस  प्रकार  लायेंगे
 ?

 में  यह  कहूंगा

 कि इन  पदाधिकारियों को  BAe  रुपये
 श्री  साधन  गुप्त

 :
 हम  यह  तराशा  करेगे

 प्रति  मग्स  से  अधिक  नहीं  मिलना  चाहिये  कि
 इस  देश  में

 निदेशक
 एसे  होटलों  में  रहें



 भारत  का ५३९१  ३०  अप्रैल  १९५५  राज्य  बैंक  विधेयक  पथेरे

 साधन

 जहां  वे  १६  रुपये  में  रह  सकें  परौ  उस  के  बाद  संशोधन  संख्या  ५२  है  ।

 aaa  के  लियें  भ्र पनी  जेब  से  व्यय  करें  ।  में  देखता हूं  कि  कुछ  पदाधिकारियों को

 वह  बहुत  कठिन  चीज  नहीं  है  ।  कर  प्रबन्धक  संचालक  को  दिया  जानें  वाला

 वेतन भत्ते  भ्र साधारण रूप  से  अधिक

 ग्रोवर  प्रबन्ध

 संचालक  के  पारिश्रमिक के  सम्बन्ध  में  ने

 हैं  ।  उदाहरण  के  लिये  श्री  ए०  ato  गुह

 ने  art  ही  अपनें  पत्र  में  लिखा  है  :

 वित्त  मंत्री  या  अरन्य  किसी  मंत्री  के  पारिश्रमिक

 से  उसे  सम्बन्धित  नहीं  किया  है  ।  इस  देश  के  संचालक  को  ७,५००  रुपये

 लोग
 जो

 कुछ  कमाते  कौर  वास्तव  में  प्रतिमास  कौर  Yoo  रुपये  व्यय  सम्बन्धी

 इस  देश  का  एक  व्यक्ति  जो  कुछ  लेने  का  भत्ता  मिलता  है  ate  निःशुल्क

 अ्रधिकारी है  उसे  देखते हुए  में  ने  उसे  निर्धारित  मोटरगाड़ी  निःशुल्क  उपयोग

 करने  का  प्रयत्न  किया  है  ।  में  ने  अधिकतम  अन्य  लाभ  प्राप्त  होते  हैं  1”

 R,Yoo  पारिश्रमिक  का  उपबन्ध

 किया है  ।  यही  इम्पीरियल ae  के  कमंचारी
 मेरे  विचार से  wa  लाभों में  wa

 वर्ग  की  मांग  थी  कि  पारिश्रमिक  १००  बातें  शामिल  होंगी  ।  इम्पीरियल  बेक  को

 रुपये  से  कम  2,Yoo  रुपयें  से  अधिक  श्रपमे  भ्रमित  लेने  में  क्या  हमारा  यह  उद्देश्य

 नहीं  होना  चाहिये  ।  में  ने  भ्र पने
 कि  लोगों  को  ७,५००  रुपये  कौर  मकान

 कुत्ता  धोबी  भत्ते  इरादी में  इसी  का  उपबन्ध  किया  है  ।

 दिया  जाये  ?  में  नहीं  समझता  कि  इस  संस्था

 इस  के  पहचान  श्री  प्यार  डी०  मिश्र ने  को  चलाने  योग्य  व्यक्ति इतने  लालची  होंगे

 संशोधन  संख्या  १३  कौर  श्री  वी०  कि  १०,०००  रुपये  दिये  जानें के  लिये

 पी०  नायर  ने  संशोधन  संख्या  ४७,  ५२  भ्र  जेसा  कि  वित्त  मंत्री  कल्पना  करते  हैं  ।

 UX  प्रस्तुत किये  ।  यही  समय  है  कि  वे  ऐसे  लोगों  को  ढूंढ  निकालें

 जो  कम  वेतन  स्वीकार  करें  ।  इस  दृष्टिकोण

 से  मेरे  संशोधनों पर  विचार  किया  जाना टीवी  पो०  नायर  :  मेरा  संशोधन

 संख्या
 ४७

 इस  में  थोड़ा  भिन्न है  कि  चाहिये
 ।

 में  यह  भी  कहता  जैसा  कि

 में  ने  अपने  संशोधन  संख्या  ५४  में  प्रस्थापना
 में

 अ्रघिकतम  वेतन  १,२००  रुपये  निर्धारित

 करना  चाहता  हूं  ।  wait  sit  वित्त  मंत्री  की  कि  इन  सभी  पदों  के  लिये  केवल  १,२००

 यह  कह  रहे  थे  कि  उचित  व्यक्ति  प्राप्त  रुपये  झ्र धिक तम  वेतन  निर्धारित किया

 जाना  चाहिये  ।
 करने  के  लिये  वेतन  रखना  होगा  ॥

 २,५००  रुपये  निर्धारित  करने  का  कोई  gear  सभापति महोदय  :  ये  सभी  संशोधन

 ही  नहीं था  ।  मुझे खेद  है  कि  में  माननीय  सभा  के  समक्ष  हैं  ।

 मंत्री  के  दृष्टिकोण  से  सहमत  नहीं  हम  पंडित  ठाकुर  दास  भार्गव  :  क्या

 जानना  चाहते  हें  कि  यदि  वित्त  &,Xoo  साधक  सदस्य  यह  बतायेंगे कि  सभापति
 या  १,२००  रुपये  स्वीकार  नहीं  कर  रहे  हैं  धौर  प्रबन्ध  संचालक  शादी  का  प्रस्थापित

 तो  वह  सभापति को  देने  का  विचार  वेतन  क्या  है  ?  हम  उन  की  प्रस्थापना  से

 करते  हैं
 ।

 उन  का  आशय  जानने  पर  ही  विदित  नहीं  हें  भ्रौर  ऐसी  शभ्रवस्था में  सारी

 हम  भा नोचना कर  सकते  दूँ  चर्चा  facia हो  जाती  है  ।



 ५३९३  भारत  का  ३०  अप्रेल  १९५५  राज्य  बैंक  विधेयक  ५३९४

 श्री  एस०  एस०  मोरे  :  क्या  यह
 समय में  इस  की  घोषणा  करेंगे  ।  वह  कोई

 बताने की  कृपा  करेगी  कि  परि लब्धियों  के  गुप्त  वेतन  नहीं  तब  आप
 उस  का

 अधीन कौन  कौन  से  विभिन्न पद  धनराशियां  परीक्षण  भी  कर  सकते  हूं  |  मुझे  विश्वास  है

 जाती  है  ?  कि  श्राप  हमारे  अंतिम  निर्णय से  संतुष्ट

 होंग े।

 श्री  सी०  डी०  देशमुख  :  में  अभी

 श्रमिक  सम्बन्धी  प्रस्थापनायें
 १३८५८)  मतदान के  लिये  रखा  गया  तथा

 इस  कारण  बताने में  wand हूं  कि  इन

 विभिन्न  पदों  पर  नियुक्त किये  जाने  वाले
 अस्वीकृत

 व्यक्तियों  के  सम्बन्ध  में  में  ने  नभि  अन्तिम  सभापति  महोदय
 :  प्रदान यह  है  :

 निर्णय  नहीं  किया  है  ।  जहां  प्रबन्ध
 २६  विधेयक  का  at  बने  ।

 संचालकों  का  सम्बन्ध  है  वह  बाद  में  राज्य
 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 बेक  के  fag at  विषय  होगा  i  हम  यह

 सुनिश्चित करेंगे  कि  दिया  जाने  वाला
 खंड  २६  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 श्रमिक  श्रत्यपधिक न  हो  जेसा  fe  माननीय
 सभापति  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या

 सदस्य  ने  निर्देश  किया  है  ।  जहां तक  सभापति  १४०  ४७  मतदान  के  लिये  रखे  गये  तथा

 का  सम्बन्ध  किसी  व्यक्ति  का  नाम  प्रस्वीकृत  हुये  |

 बताना  समय  से  बहुत  पहले  की  बात  है  |

 श्री  आर०  डॉ०  मिश्र  :  में  अपना  संशोधन
 यदि  में  नाम  बता  दूं  तो  श्राप  दिये  जाने  वाले

 पारिश्रमिक  के  बारे  में  कल्पना यें  करने  लगेंगे  संख्या  १३९  वापिस  लेने  के  लिये  सभा  की

 ait उस  विशिष्ट  व्यक्ति की  देशभक्ति  के  भ्र नुम ति  चाहता  हूं
 ।

 सम्बन्ध  में  कुछ  टिप्पणियां  करेंगे

 जिस के  परिणामस्वरूप इस  नवीन  संस्था  के
 संशोधन सभा  की  अनुमति  से  वापिस

 योग्य  प्रधान  प्राप्त  करने  के  भ्र वसर  से  हमें
 लिया  गया  ।

 हाथ  धोना  पड़ेगा  ।  में  केवल  इतना  ही  कह  सभापति  महोदय  :  यह  है

 सकता  हूं  कि  इस  समय  जिस  स्तर  पर

 श्रमिक  दिया  जाता  है  वह  हमारे  मतानुसार
 २७  विधेयक  का  बने  1”

 बहुत  अधिक  है  ।  स्तर  निर्घारित करते  प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  ।

 दो  विषय  हमारे  समक्ष  विचाराधीन  होंगे  ।

 एक  तो  वह  जिसे  हम  लेना

 खंड  २७  विधेयक  में  जोड़  कियागया  ।

 संभव  है  कि  कुछ  योग्य  व्यक्तियों के  लिये  सभापति  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या

 वह  उपयुक्त  न  हो  ।  किसी  के  निजी  साधन  १४१  AR  मतदान के  लिये  रखे  गये

 हो  सकते  किसी  के  नहीं  भी  हो  सकते  हैं  ।  तथा  भ्र स्वीकृत हुए  ॥

 हमारे  हाथ  बांध  देना  शर  यह  कहना  कि

 सभापति महोदय  ४  प्रदान  यह  है  :
 चूंकि  किसी  व्यक्ति  के  निजी  साधन

 बाप  १,५००  रुपये  बिल्कुल  २८  विधेयक का  रंग  बने  1”

 गलत  मेरे  विचार  से  यह  गलत
 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  ॥

 व्यवस्था है  ।  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  को

 खंड  २६८  विधेय  क  में  जोड़  fear  गया
 कुछ  स्वतंत्रता  दी  जानी  चाहिये

 ।  हम  यथा
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 महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  निर्वाचित  सदस्य  के  मामले  में  कम  से

 १४२  शौर  ५५  मतदान के  लिये  रखे  गये  कम  एक  हजार  रुपयों
 के  नाम-मात्र  मूल्य

 के  भार  रहित  wal  के  लिये  स्वयं  झपने तथा  भ्र स्वीकृत हुए  i]

 सभापति  महोदय :  प्रश्न  यह  है  :
 अधिकारों  से  पंजीबद्ध  न  किया  गया

 ”
 २९  विधेयक  का  अंग  बने  |  सभापति  महोदय

 :  प्रश्न  यह  है  कि

 पृष्ठ  १०  में  पंक्ति  ३  के  बाद  यह

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।
 रखा  जाये

 खंड  २९  विधेयक में  जोड़  दिया  गया  ।  (1)  “(00)  he  has  been  removed  or

 dismissed  from  the  service  of

 सभापति  महोदय  :  हम  खंड  २२  को  Government  on  charge  of  corruption

 लेत ेहूं  ।  माननीय  मंत्री  अपना  संशोधन  प्रस्तुत  or?’ or  bribery  ;

 कर  सकते हें
 [(  १)  )  वह  भ्रष्टाचार

 या
 रिश्वत

 श्री  ए०  सी०  गुह  :  में  प्रस्ताव  करता  के  में  सरकारी  नौकरी  से  पृथक

 कर  feat  गया  gt  या  सेवामुक्त क्र

 दिया  गया  हो  ;  अथवा
 (१)  पृष्ठ  १०  में  पंक्ति  ३  के  बाद  यह

 रखा  जाये  —i  प्रस्ताव  स्वीकृत
 |

 (1)  he  has  been  re-  सभापति  महोदय  :  पन्न  यह  है  कि  :

 moved  or  dismissed  from  the  पृष्ठ  १०  में  पंक्ति  १३  से  १६  तक
 के

 service  of  Government  on  स्थान  पर  यह  रखा  जाये  :--

 a  charge  of  corruption  or
 in  the  case  of  an  elected

 bribery;  orਂ
 director,  he  is  not  registered  as  a

 holder  in  his  own
 वह  भ्रष्टाचार  या  right  of  un-

 feat के  शरारों  में  सरकारी  नौकरी  से
 encumbered  shares  in  the  State  Bank

 of  anominal  value  of  at  least  five
 पृथक कर  हो  सेवामुक्त  thousand  rupees  and  in  the  case  of  an
 कर  गया  हो  ;  अ्रथवा ”]  elected  member  of  a  nominal  value

 of  at  least  one  thousand  rupeesਂ
 (२)  पृष्ठ  १०  में  पंक्ति  १३  से  १६

 तक  के  स्थान  पर  यह  रखा  जाये  :--  ['  निदेशक  के
 न्न्भ

 in  the  case  of  an  elected  मामले  वह  राज्य  बैंक  में  कम  से

 कम  पांच  हजार  रुपयों  के  नाम-मात्र के director  he  is  not  registered  asa

 holder  in  his  own  right  of  unencum-  मूल्य  के  ak  निर्वाचित  सदस्य  के  मामले

 bered  shares  in  the  State  Bank  of  a  म  कम  से  कम  एक  हजार  रुपयों के  ना  म-मात्र

 nominal  value  of  at  least  five  thous-
 मूल्य  के  भाररहित  wats  लिये  स्वयं  अपने

 and  rupees  and  in  the  case  of  an
 से  पंजीबद्ध न  किया  गया  हो  ।

 elected  member  of  anominal  value

 of  at  least  one  thousand

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ज  ।

 निर्वाचित  निदेशक  के  मामले
 ~

 सभापति  महोदय  :  इन  नों  संशोधनों

 वह  राज्य  बेक  में  कम  से  कम  पांच  के  स्वीकृत  हो  जाने  से  संशोधन  सख्या  ३१३

 इजार  रुपयों  के  नाम-मात्र  मूल्य  के  कौर
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 ५२९७  भारत  का  ३०  झ्रप्रेल  RSxy

 पीठ  १३,  पंक्ति  २३  ौर
 महोदय  द्वारा  संशोधन  (१)  ्

 28  में  laid  down  by  regula-
 १३०,  ३२१२,  १३१,  २१५,  ३१४

 भ्र  १३३  मतदान  के  लिये  रखे  गये  तथा
 tion  made  in  this  behalf

 शफ

 यह  रखा  जाये
 अस्वीकृत  हुए  1.0

 [“(8)  इस  सम्बन्ध  में  बनाये  गये

 सभापति  महोदय  :  प्रदान  यह  है  :
 विनियमों  के

 खंड  २२,  संबोधित  रूप
 स्थान  पर  दाऊद

 रखा  जाये  |
 विधेयक का  बने  पी

 (२)  पृष्ठ  १३,  पंक्ति  १०  में  शब्द

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।  के  स्थान  पर

 खंड  २२,  संशोधित  रूप में  विधेयक  में  boardਂ

 रखा  जाये
 जोड़  दिया  गया  ।

 श्री  To  एम०  थामस  :  में
 खंड  ३०--(केन्द्रीय  बोर्ड  की  कार्यपालिका

 संख्या  २२४  प्रस्तुत  करता  हूं
 ।

 में  समझता
 तथा  अन्य

 हूं  कि  बैठक  में  उपस्थित  निदेशकों  द्वारा  ही

 सभापति  महोदय  :  यह  है  बैठक  का  सभापति  चुना  जाना  चाहिये  |

 खंड  ३०  विधेयक का  अरग  यह  ढंग  wea  नहीं  है  कि  सभापति  जब

 भ्रनूपस्थित हो  तो  वह  लिख  कर  किसी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  |
 दूसरे  को  नामांकित कर  दे  ।  में  करता

 खंड  ३०  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।  हुं  ह

 oars

 मेरे  संशोधन  को  स्वीकार

 खंड  a8  बोर्ड  की

 ये  सभी  संदा सभापति  महोदय
 aft To  सी  ०

 में  प्रस्ताव करता  सभा  के  समक्ष हें  ।

 हूं  कि
 :

 श्री ए०  ato  गुह  :  मेरे  सरकारी

 पृष्ठ  १४,  पंक्ति  २  शब्द  be.  संशोधन के  श्रन्तगंत यह  बात  जाती

 are  के  थ  इस  की  जरुरत  नहीं  है  ।  हम  ने  संशोधन
 ॥1  the  absence  of  such  संख्या  २२१  श्र २२३ २२३  स्वीकार किये  हैं  ।

 authorisation,  any  such  director

 श्री  To  एम०  थामस  :  में  अपना  संशोधन elected  by  the  directors  present

 from  amongst  संख्या  २२४  वापिस  लेना  चाहता  हूं  ।

 ऐसे  प्राधिकरण  की
 संशोधन  सभा

 की  अनुमति  से  वापस

 स्थिति
 रि  1  लिया  गया  |

 में  निर्वाचित ऐसा  कोई  भी
 सभापति  महोदय  :  et  यह  है  कि  :

 aa  रखा  जाये  ॥
 पृष्ठ  १३,

 पंक्तियों  २३  श्र
 re.

 eft  एस०  वी०  राम स्वामी  में  प्रस्ताव  down  by  regulations

 made  in करता हूं  कि  !  this  behalfਂ
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 के  सम्बन्ध  में  गये
 खंड  -अन्य कार्य  जो  राज्य  बेक

 विनियमनों  द्वारा  के
 कर  सकता है  )

 स्थान  पर  शब्द  =  श्री  ए०  ato  गुह  :  मं  प्रस्ताव  करता

 किं विहित” |  रखा  जाये  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 |

 (१)  पृष्ठ  १५,  पंक्ति  १६

 सभापति  महोदय  :  प्रदान यह  है  कि  propertyਂ  [

 पष्ठ  १३,  पंक्ति  ४०  में  दाऊद  शब्दों  के  स्थान  पर

 |  >  paid  shares  of  companies  with

 स्थान  पर  Board  limited  liability  or  immovable

 asਂ  ]  रखा  जाये  ।  propertyਂ  [  दायित्व  वाले

 समवायों  के  पूर्णरूपेण  चुकाये  गये  प्र्शों

 प्रस्ताव  स्वीकृत  gat  |  रख अ्रथवा  सम्पत्तिਂ  |]  we

 जाय  |
 सभापति  महोदय  :  प्रश् यह  हे

 कि

 पृष्ठ  १४  पंक्ति 2  में  दाऊद
 २)  पृष्ठ १७,  पंक्तिया ं१  से

 ४  के
 lfਂ  [  |

 पहचान  ie  the
 स्थान  पर  यह  रखा  जाय

 absence  of  such  authorisation  the  administration  whether

 any  such  director  elected  by  alone  or  jointly  with  other  persons
 the  directors  present  of  estates  for  any  purpose,  whether

 from  amongst  as  executor  trustee  or  otherwise  the

 ऐसे  प्राधिकरण की  ग्र नप स्थिति  acting,  whether  alone  or  jointly  with

 owe
 म  उपस्थित  निदेशकों  म  से  other  persons,  as  trustee  under  any

 settlement  or  debenture  trust  deed निर्वाचित  ऐसा  कोई  अन्य

 रखा  जाय  ॥
 or  as  liquidator  of  any  banking  in  sti

 tutions  or  the  acting  as  an  agent  on

 the  commission  in  the  transaction
 प्रस्ताव  स्वीकृत  झा

 ।
 of  the  following  kinds  of  business

 पति  महोदय  :  है  :  namely

 खंड  ३१,  संशोधित  रूप  में

 विधेयक का  at  है बन
 प्रयोजन  के  faa

 इन  सम्पत्तियों का  ayer  या  किन्हीं  अन्य
 प्रस्ताव  स्वीकृत  करा  ।

 व्यक्तियों  के  साथ  संयुक्त  रूप  से

 खंड  ३१,  संबोधित रूप  विधेयक  प्रयास  किसी

 म
 हन

 जोड  दिया  गया  aq  रूप  समझौते द  दे

 या  ऋण-पत्र न्यास  fara  के  aia
 शंड  ३२  विधेयक में  जोड़  fear

 चाहे  war  या  किन्हीं  अन्य  व्यक्तियों के
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 साथ  संयुक्त  रूप  से  न्यासी  के  रूप
 ~

 केवल  कुछ  स्थितियों में  ही  ऐसी  प्रतिभूति

 में  कार्य  wea  किसी  बैंकिंग  पर  ऋण  दिये जाने  का  उपबन्ध है  ।  में

 संस्था के  समापक  के  रूप  म काय
 नहीं  समझता कि  हमारे  देश  में  स्थावर

 था  इस  प्रकार  के  व्यापारिक  को  करने के
 पर  ऋण  देने की  प्रथा  होते  हुए

 लिये  कमीशन  पर  अभिकर्त्ता  रूप  में  भी  सरकार  ने  इस  are  क्यों  उदासीनता

 कार्य  करना:- |
 दिखाई  बताई  है  ।  कृषकों के

 पास  अधिकतर

 स्थावर  सम्पत्ति ही  होती  है  जिसे  बन्धक

 (३)  पृष्ठ  १७,  पंक्ति  १४  रूप  में  रख  कर  वे  ऋण  प्राप्त  करते हैं  ।

 nine  months
 जब  सरकार  उन्हें  इस  प्रकार  ऋण  नहीं  देगी

 पर  दाऊद के  स्थान
 उन  के  लिये  यह  बड़ी  कठिन  समस्या

 ‘fifteen  monthsਂ
 हो  जायेगी  ।  सम्पत्ति  स्थानान्तरण  अधिनियम

 रखे  जायें  ।
 में  भी  इस  प्रकार  का  उपबन्ध  है  ।  अंग्रेजी

 प्रणाली में  भी  इसी  प्रकार  ऋण  दिये  जाते
 ब

 एक  पुर्व  waar पर  श्री  ara ने
 में  monthsਂ

 ठीक  ही  कहा  था  कि  प्राधिकारियों का  मस्तिष्क

 के
 पर  शब्द

 monthsਂ  et TRE
 लाभ  कमाने  की  कौर  अधिक  रहा  है

 इसलिये वे  स्थावर  सम्पत्ति की  प्रतिभूति
 महीने  रखे  जायें  ।

 को
 प्रोत्साहन  नहीं  देते  हैं

 ।
 यह  अवांछनीय

 है  ।  ग्रनुभव  ने  यह  बताया  है  कि  यदि  स्थावर श्री ए०  एम०  थामस  :  खंड  ३३  के

 लिये  में  ने  जो  संशोधन  दिये  उन  में से
 सम्पत्ति की  प्रतिभूति पर  ऋण  जाते

 कई  सरकारी  संशोधनों  के  अन्तर्गत  तो  वे  जमादी  नहीं  होते  फिर  भी  न

 जाते  शेष  दो  संशोधनों  जाने  क्यों  यह  विभेद  गया  है

 QRA  तथा  2s)  को  में  प्रस्तुत  करता
 ज्यिक  भ्राता

 पर
 सरकार

 चाहे  कोई
 भाषण

 ५

 हूं  ।  मुझे  भ्राइचयं  है  कि  उपखंड  (2,  में
 दे  परन्तु  हमें  विधि  हारा  निब्रन्धित  कियाਂ

 सहकारी  स्थान  नहीं  दिया
 जाये

 ।  इस  दृष्टिकोण से  मेरा  संशोधन  बहुत

 गया है  ।  यह  तो  सभी  को  ज्ञात  है  कि
 सुसंगत  कौर  में  सरकार  से  निवेदन  करता

 कारी  संस्थानों  प्रोत्साहन  दिया  जाना  हूं  कि  इस  विषय  में  मेरा  संशोधन  स्वीकार

 किया  जाये  |
 चाहियें

 ।
 इसलिये  मेरा  निवेदन  है  कि

 सरकार को  संशोधन  संख्या २२४५  को  अवद्य

 श्री  मात्तन  संशोधन  संख्या  Ene
 स्वीकार चाहिये  ॥

 श्र  ३१६  प्रस्तुत  किये  |

 मेरा  दूसरा  संशोधन  २९७)  श्री  मकान  :  अपने  प्रस्तुत
 ax  भी  महत्त्वपूर्ण  विषय

 से
 सम्बन्धित

 करते  समय  मुझे  यही  बताना  है  कि  श्री  थामस

 है  ।  इस  खंड  के  ope  स्थावर  सम्पत्ति  ने  पहले  ही  इस  विषय  में  जो  कहा  है  वह  में

 को  ऋण  देने  के  लिये  भ्रच्छी  प्रतिभूति  नहीं  ठीक  समझता हूं  ।  जमाने  अ्रमरीका

 समझा  गया  है  ।  इतना ही
 बल्कि  में

 भी  स्थावर  सम्पत्ति  के  पर  ऋण
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 दिया  जाता  है  ।  श्री  रहा  ने  मेरे  संशोधन  श्र  सम्पत्तियां समझी  जाती  हें  ।  हमारे

 का  विरोध  करने  का  कोई  कारण  नहीं  देश  के  वाणिज्यिक बैंक  भूमि  के
 पर

 बताया था  ॥  ऋण  देते  हैं  ।  जब  राज्य बैंक  भी  ऐसा  करेगा

 तो  awa  बेक  अपने  सूद  की  दर  घटा

 का  भला सभापति  महोदय  :  इस  विधेयक  के  देंगे  ait  इस  प्रकार  किसानों

 लिये  केवल २०  घंटे  निश्चित  किये  गये  होगा ।

 हैं ।  अपना  भाषण  कृपया  जल्दी  समाप्त

 करिय े।  इस  प्रकार  ऋण  देने  से  केवल  खेती

 को  ही  नहीं  बल्कि छोटे  पैमाने  के  उद्योगों

 aft  मित्तल  :  यह  एक  महत्त्वपूर्ण  विषय
 को  भी  लाभ  होगा  ।  देश  के  किसान ही  देश  की

 यदि  मेरा  संशोधन  स्वीकृत  किया  गया  तो  उन्नति के  शआ्राधारभूत हैं  ।  उन्हें  सहायता
 इस  विधेयक  का  समस्त  उद्देश्य  ही  समाप्त  देना  हमारा  कत्तव्य  है  ।  हमें  झाशा है कि है  कि
 हो  जायेगा |  जब  बडे  बड़े  स्थावर

 सरकार  इन  संशोधनों को  अनिवार्य  स्वीकार

 सम्पत्ति  को  प्रतिभूति  के  रूप  में  स्वीकार  करते  करेगी  ।

 हैं  तो  फिर  क्या  कारण  है  कि  राज्य  बंक

 उसे  स्वीकार  न  करे
 ?

 यदि  सरकार  ने  सभापति  महोदय  ४  ये  सब  संशोधन

 ग्रामवासियों को  इस  प्रकार की  सुविधायें  अब  सभा  के  समक्ष  हैं  ।

 नदी  तो  इस  विधेयक  का  प्रयोजन ही  विफल

 हो  जायेगा  सरदार  हुक्म  सिह  :

 प्राम  ऋण  व्यवस्था  के  सम्बन्ध  में  कल  मेंने

 श्री  साधन  गप्त  ने  संशोधन  संख्या  EX  महाजन  से  पुछा  तो  वह  बोला  कि

 किया  ॥  इम्पीरियल बंक  वालों  को  इस  विषय में

 जरा  भी  अ्रनभव नहीं  है  ।  यह  बात  मझ
 श्री  साधन  गीत  :  मेरे  संशोधन

 बहुत  कुछ  ठीक  मालूम होती  है  ।  अभी  तक

 avy )  का  उद्देश्य  केवल  इतना  ही  है  कि  बेक  बो  यह  बेक  व्यापार  के  सिद्धांतों  पर  चल  रहा

 में  कम  से  कम  रोकड़  ५००  रुपय  न  रख  कर  था  ।  उस  में  तो  व्यापारियों  को  जब  भी

 Yo  रुपये  रखने  उपबन्ध  किया
 रुपयों  की  जरूरत  पड़ती  थी  उन  के  लिये उस

 wa  क्योंकि  गांव  के  निर्धन  किसान  बेक  में  का  तरन्त  प्रबन्ध  किया  जाता  था  उस  समय

 Yoo  रुपये  जमा  रख  कर  अपना  खाता  नहीं  प्रतिभूतियों को  जल्दी  से  जल्दी  नकद  रुपये

 नोल  सकते  |  में  तराशा  करता  हं  कि  सरकार
 में  बदलने  की  अ्रावश्यकता पड़ती  थी  किन्तु

 इसे  स्वीकार  करेगी  |
 wa  स्थिति  दूसरी  है  ।  इस  बैंक  ने  देश  के

 किसानों  की  सहायता  करने  केਂ  अरब
 श्री  अ्रच्यतन ने  संशोधन  संख्या  २२६

 प्रस्तुत  किया  ।  एक  निश्चित कदम  उठाया  है  ।  ऐसी  दशा  में

 स्थावर  सम्पत्ति  को  प्रतिभूति के

 रूप  मं  स्वीकार  करना श्री  अध्ययन  :  मेरा  सोहन  श्री  मित्तल
 भ्रनुचित  नहीं

 के  संशोधन से  मिलता  जलता है  ।  में  चाहता  कहा  जा  सकता  ग्राम  वासियों  के

 हित को  ध्यान  में  रखना  हमारे लिये  श्रावक हूं  कि  हमारे  देश  में  कमी  भी  उतनी  ही

 अच्छी  प्रतिभूति  समझी  जाये  जितनी की  अन्य  देशों  में  तो  केवल  उत्पादन  को
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 प्रतिभूति  मान  कर  ऋण  दे  दिये  जाते  हें
 ।  सहकारी  संस्थायें  ऋण  तथा

 इस  के  लिये  तो  हमारे  यहां  कई  वर्ष  लगेंगे लगर
 ~

 ह

 कार्य  उन  की  झावश्यकताओ्ं की फिर  भी  में  समझता हूं  कि  wat  सम्पत्ति

 को  प्रतिभूति  के  रूप  में  अवश्य  ही  स्वीकार
 पूर्ती  के  लिये  भारत  के  राज्य  बैंक  को  सर्वदा

 किया  जाना  चाहिये  ।  प्रयत्न  करना  चाहिये 1”

 चन्
 श्री  सारंग धर  दास  इस  प्रकार यह  बैंक  व्यापार

 :  में भी  इस  संशोधन का  समर्थन  तथा  मुख्यतया  गोदाम  इरादी  की

 हाथों की  पूति  करेगा ॥  इस  प्रतिवेदन
 करता  हूं  ।  पहले  वाणिज्यिक tat  का  उद्देश्य

 अपने धन  को  यथासंभव  शीघ्रता से  वसूल  में  यह  बताया गया  है  एक  सहकारी

 करना  होता  परन्तु  wa  स्थिति  बदल  गई  विकास  बोर्ड  होगा  तथा  यह  aa  इस

 करण  के  द्वारा  ही  कार्य  करेगा  ।  यह  स्वयं है  ।  हम  अब  कृषकों  को  कृषि  के  सुधार  के

 लिये ऋण  दे  रहे  इस  योजना के  ग्रन्तगंत  मूल  कृषकों से  भूमि  को  प्रतिभूति के  रूप  में

 लेने का  कार्य  नहीं  कर  सकता  है  ।

 उन  की  भूमि  ही  उन  का  सचिव  है  पंडित  ठाकुर  दास  भागने  :  माननीय  मंत्री

 इस  भूमि  को  ही  वह  बन्ध  रख  कर  यह

 ऋण  लेंगें  ।  इसलिये  सरकार  राज्य
 ने  योजना में  से  पढ़  कर  बताया  कि  fears

 सहकारी  बैंकों  के  द्वारा  कार्य  करेगा |

 बैंक  की  एक  शाखा  केवल  कृषि  के  सुधार के
 परन्तु  मुझे  इस  का  बड़ा  ही  श्राइचये है  कि

 लिये &  स्थापित  करना  चाहती  है  तो  हमें
 जब  हम  ने  इस  की  दो

 यह  भूल  जाना  चाहियें  कि  भूतकाल  में
 शाखायें  बनायी  हैं  तब  स्थावर  सम्पत्ति

 वाणिज्यिक  उद्देश्यों  के  क्या  किया  को  बन्धक  रख  कर  स्वयं  ऋण  देने  का

 जाता  क्योंकि  यदि  वह  इस  को  सफल
 अधिकार  देने  में  क्या  कठिनाई  है  ।  पुराने

 बनाना  चाहते  तो  उन्हें  भूमि  सम्पत्तियों  बैंकों  को  तो  कठिनाई  हो  सकती  थी  क्योंकि
 को  भी  बन्धक  रखें  जाने  की  अनुमति

 वह  केवल  वाणिज्य  अथवा  उद्योग  की
 देनी  चाहिय े।

 तौर  की  पूति  ही  करते  श्रे  परन्तु  we
 स्थिति  एकदम  भिन्न  है  ।  wa  यह  प्रतिपादन

 किए  ato  गह  :  यदि  श्राप  मुझे  दो
 ats  के  सम्बन्ध में  भी  काम  करेगा  कौर

 मिनट  का  समय  दें  तो  में  स्थिति  को  स्पष्ट

 ट fe  |  पालक ats  भी  भूमि  के  अतिरिक्त और  नया
 कर

 प्रतिभूति  दे  सकता  है  ।  इसलिये  मेरा  सुझाव  है

 यह  बेक  केवल  थोड़ी  wafer  के  ही  ऋण
 कि  भूमि  को  प्रतिभूति  के  रूप  में  स्वीकार  किया

 देगा  तथा  लम्बी  अवधि  के  ऋण  देना  इस  का
 क्योंकि इस  प्रकार  की  स्थावर  सम्पत्ति

 ही  सब  से  उपयुक्त  प्रतिभूति होती  है  ।  में  ने
 कार्ये  नहीं  होगा  ।  यह  कार्य  fora  बैंक  के

 लिये  रक्षित  जो  सहकारी  बेंकों  के  द्वारा  इस  खंड  ३४  के  सम्बन्ध  में  एक  संशोधन  भी  दिया

 कायें को  में  माननीय सदस्यों  का  ध्यान
 है  भ्र  मेरे  विचार  से  स्थावर  सम्पत्ति  ही

 ग्राम  ऋण  सर्वेक्षण समिति  के  प्रतिवेदन  सब  से  उपयुक्त  प्रतिभूति हो  सकती  है  ।

 के  पृष्ठ  ५३९  की  २२  में  की  श्री  ato
 डॉ०  में  माननीय

 गई  इस  सिफारिश  की  कौर  आकर्षित
 सदस्यों  को  बता  देना  चाहता  हूं  कि  में  ने

 करता हूं  ।  इस  प्रकार  की  व्यवस्था  क्यों  रखी है  ।
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 fort  बेक  का  गवर्नर  होने  के  नाते  परन्तु  मेरे  सहयोगीਂ  इस  सम्बन्ध  में  कुछ

 सब
 से  पहले  मुझे  बंगाल  में  बहुत  से  भूमि  ग़लत  बता  गये  हैं  ।  उन्होंने  बताया  कि  रिज़र्व

 समवायों  के  अ्रसफल  हो  जाने  का  सामना
 बैंक  केवल  लम्बी  wats  का  व्यापार  करता  है  ।

 करना  पड़ा  ।  ये  समवाय  अ्रधिकतर  चाय

 परन्तु  ऐसा  हैं  नहीं  |  सहकारी  संस्थानों  को

 बागानों  तथा  wer  भूमि  सम्पत्तियों पर  धन

 देती  थीं
 ।

 ये  ऐसा  इसलिये  करती  थीं
 ।

 क्योंकि
 ford  बेक  थोड़ी  अवधि  के  लिये  भी  धन

 देता  है  ।  तथा  इससे  सम्बन्धित  भ्रांकड़े  भी  में
 इनका  व्यापार  अ्रधिकतर  इन्हीं  में  फला  था  ॥

 इस  प्रकार  निक्षेपकों को  लगभग  Yo  करोड़  सभा  में  बता  चुका  हं  ।  इस  योजना  में  पहले

 रुपये  की  हानि  हुई  तथा  यह  अधिकतर  भूमि
 वर्ष  हमने  ५०  लाख  रुपया  लगाया  था  तथा

 की  प्रतिभूति  पर  ऋण  देने  के  कारण  हुआ  ।  इसमें  १५  करोड़  रुपया लगा  हुए  ।

 में  यह  नहीं  कहता  कि  इस  प्रकार  भूमि  की  जहां  तक  सहकारी  समितियों  का

 सम्बन्ध  वह  प्यार  सदस्यों  से  भूमि
 ले

 प्रतिभूति  पर  ऋण  नहीं  देना  चाहिये

 क्योंकि  सहकारी  भूमि  बन्धक  समवायों  का  सकती  हैं  ।  इसके  गरचा  ज़िला  बक

 ara  ही  यही  होता  हे  कि  जब  वह  लम्बी  शिखर  बेक  के  हस्ताक्षर  होते  तथा  इस

 safes  के  लिये  ऋण  देते  हें  तो  भूमि  को  दुहरी  प्रत्याभूत पर  ford  बैंक  १  ५  प्रतिशत

 भूति  रूप  में  लेते  ही  हें  ।  भूमि  का  की  दर  से  रुपया  देता  है  ।  हम  इस  बात  का

 मूल्य  कम  भी  तो  हो  जा  सकता  है  ।  जो  व्यक्ति  निश्चय  करते  जेसा  कि  माननीय  सदस्य

 9830-2832  में  सहकारी  भ्रांदोलन  से  जानते  कि  कृषकों  को  ae  रुपया  बहुत

 सम्बन्धित  थे  उनको  इसका  aqua  है
 कि  कम  सूद  पर  मिले  ।  इसमें  कुछ  कठिनाइयां

 भूमि  को  प्रतिभूति  के  रूप  में  लेने  पर  किस  भी  हें  ।  परन्तु  हम  उनको  सुलझाने  का  प्रयत्न

 प्रकार  की  कठिनाइयों का  सामना  करना  कर  रहे  हें  ।  इसलिये  यह  बात  नहीं  हें  कि

 पड़ता है  ।  मुझे  मध्यप्रदेश  के  बरार  में  स्थित  रिज़वें  बेक  कृषि  उत्पादन  में  कोई  सहायता

 एक  केन्द्रीय  बैंक  की  अ्रसफलता  के  सम्बन्ध  नहीं  देता  परन्तु  वह  एक  दूसरी  प्रकार

 में  ज्ञात  हें  ।  इसने  एक  बार  Eo,000  एकड़  से  सहायता  देता  है  ।  जब  हम  इस  प्रकार  के

 भूति  प्रतिभूति  के  रूप  में  ली  थी  ।  परन्तु  वह  कार्य  पर  कोई  नियंत्रण  नहीं  लगा  रहे  हें  तो

 इतने  एकड़ों  में  से  एक  एकड़  में  भी  कृषि  नहीं  कोई  कारण  नहीं  है  कि  जहां  तक  इस

 करा  पाया  |  क्योंकि जब  भी  उस  सहकारी  वाणिज्यिक  बेक  का  सम्बन्ध  हम  ऐसा  एक

 an  ने  उसमें  कृषि  कराने  का  प्रयत्न  किया  उपबन्ध
 रखें

 ।
 इस

 प्रकार
 से  से  यह  एकर

 तभी  लेनदारों ने  इसमें  श्रृजन  डाली  प्रौढ़  संयुक्त  संस्था  है  ।  यह  कृषि  के  लिये  ऋण  देने

 नहीं  करने  दी  ।  मेरे  विचार  से  हमें  के  लिये  कोई  wert  संस्था  चालू  नहीं  की

 जनता  के  धन  को  इस  प्रकार  फंसा  देने  का  गई  है  ।  ये  भी  थोड़ी  अवधि  के  निक्षेप  हें  तथा

 कोई  अधिकार  नहीं  है  ।  इसी  पर  इसीलिये  हमें  सावधान  रहना  होगा  ।

 श्री  जो  fe  कृषि  अरे  व्यवस्था  लिये  हमने  लोक  हित  पर  आघारित

 के  प्रमुख  जानकार  wey  विशेषज्ञ
 तथा  ज्यिक  सिद्धान्तों  सम्बन्धी  खंड  को  पारित  किया

 पदाधिकारी  निर्णय  पर  पहुंचे कि  है
 ।

 लोक  हित  में  इस  नियम  में  कुछ  ढील

 इम्पीरियल  बैंक  के  विस्तार  के  सम्बन्ध  में  भी  दी  जा  हे
 ।

 परन्तु  मूल  नियम

 हम  केवल  उसी  सीमा  तक  अपने  को  सीमित  वही  रहना  चाहिये  ।  इसीलिये  मेरा  निवेदन

 रखें  जिसका  मेरे  सहयोगी  ने  निर्देश  किया  है  ।  है  कि  माननीय  सदस्य  दोनों  विषयों  को
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 श्रापस  में  उलझायें  नहीं  तथा  किसी  बेक  सभापति  महोदय :  यह  हैं
 :

 विशेष  को  चलाने  के  हमारे  उद्देश्यों  की
 af

 पृष्ठ  १७,  पंक्तियां १  से  ४
 के  स्थान

 गणना
 न

 करें  ।  मुझे  पूर्ण  विश्वास  ह  कि  यदि  पर  यह  रखा  जाय  —

 हम  इसकी  शाखायें  ग्राम्यक्षेत्रों  में  बढ़ायेंगे  the  administration  whether

 तो  इससे  विपणन  के  लाभ  प्राप्त  होंगे  तथा  alone  or  jointly  with  other  persons

 गोदामों  की  व्यवस्था  fea  जाने  के  बाद  for  any  purpose,  whether  as  exe-

 cutor  trustee  or  otherwise,  the  acting
 प्रत्याभूत  ऋणों  के  बदले  A  हम  फसलों  को

 भी
 ले  लेने  में  समर्थ  होंगे  ।  इससे  ford  बेक

 whether  alone  or  jointly  with  other  per-

 द्वारा  चलाई  जा  रही  दूसरी  योजना  को

 Sons  aStrustee  under  any  settlement

 or  debenture  trust  deed  or  as  liquid-
 at  सहायता  मिलेगी  ।

 ator  0  any  banking  institution  or  the

 acting  asan  agent  on  the  commission

 in  the  transaction  of  the  following
 अन्त  में  में  यह  बता  देना  चाहता  हूं  कि  kinds  of  business,  namely

 fort  बैंक  भ्रमण  वाणिज्यिक  dat  को  भी

 आदेश  दे  रहा  है  कि  स्थावर  सम्पत्ति  को
 किसी  प्रयोजन  के  लिये

 प्रतिभूति  मान  कर  ऋण  न  दिये  जायें  ।  मेरा  इन  सम्पत्तियों का  weet  या  किन्हीं wer

 सुझाव  है  कि  हमें  विशेषज्ञ  व्यक्तियों  के  साथ  संयुक्त  रूप  से

 समिति  तथा  ford  बेक  की  सलाह  चाहे  कार्यपालक  प्रयास या  किसी  अन्य

 के  ara  जो  कि  इस  सम्बन्ध  में  काय  रूप  से  किसी  समझौते  या  ऋणपत्र

 न्यास  fate  के  श्रन्तगंत  चाहे  भ्रकेले  या कर  रहा  तथा  जो  कि  उस  विधि  के

 अन्तरगत  जिसे  हमने  पारित  किया  है  बैंकिंग  किन्ही  अन्य  व्यक्तियों  के  साथ  संयुक्त

 संस्थाग्रों का प्रबन्ध का  प्रबन्ध  ठीक  रखने केਂ  लिये  रूप  से  न्यासी  के  रूप  में  कार्य  करना

 उत्तरदायी है  किये  करना  चाहिये  ।  अथवा  किसी  afar  संस्था  के  समापक

 के  रूप  में  कार्य  करना  या  इस  प्रकार

 सभापति  महोदय  :  सर्व  प्रथम  म  संशोधन  के  व्यापारिक  कार्यों  को  करने  के

 संख्या  २७६,  २७७,  २७८  तथा  २७६  मतदान  लिये  कमीशन  पर  अभिकर्ता  के  रूप  में

 के  लिये  प्रस्तुत करता  हूं  ।  wet यह  है  :

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।
 पृष्ठ  १५,  पंक्ति  १६

 propertyਂ  चल
 सभापति महोदय  :  प्रश्न  यह  हे  :

 पंक्ति १४  में स्थान  पर  १७,

 paid  shares  of  companies
 monthsਂ

 with  limited  liability  or  के  स्थान  पर
 शब्द

 immovable  propertyਂ
 रखे  जायें  ।

 दायित्व सेवायों  के  पूर्णरूपेण  प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 चुकाये गये
 sat  अथवा

 अचल  सम्पत्तिਂ
 ~

 सभापति  महोदय
 :

 प्रश्न  यह  है  :
 शब्द रखे  जायें

 पृष्ठ  १७,  पंक्ति  ३८  में  wer

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।  mon
 डर

 महीने  स्थान
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 हो  तो  वह  उसे  किराये  पर  दे  कर  अथवा सभापति

 थर  COG  oan १8 ह  ह  चा  जात  क  ह  months’’  किसी  wa  रीति  से  उसका  उपयोग  कर

 रखे  जायें  ।  सकता  है  ।”]

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 |  प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  ।

 ठाकुर  दास  भागने  ने  संशोधन
 [earata rates are द्वारा

 खंड  ३३  पर

 संशोधन  संख्या  gy,  ३१६,  २२५,  २९७,
 संख्या  १४६  प्रस्तुत  किया  जिस  में  यह  व्यवस्था

 करने के  लिये  कहा  गया  था  कि  सरकारी
 १४५  कौर  २२६  में  मतदान  के

 लिये  रखे  गये  तथा  स्वीकृत हुए  ।]
 कर्मचारी  राज्य  बैंक  में  से  जमा  राशि  से

 रुपया  विना  पर्याप्त  प्रतिभूति  के
 न

 सभापति महोदय  :  प्रदान  यह  है  :  निकाल  सकें  ।  वह  संशोधन  अस्वीकृत  हुआ  1)

 खंड  ३३,  संशोधित  रूप

 विधेयक का  at
 सभापति  महोदय  :  अब  में  सरकारी

 संशोधन पर  मत  लेता  हूं  :

 प्रस्ताव  स्वीकृत  wet यह  है  :

 खंड  ३३,  संशोधित  रूप  विधेयक  में

 कि  पृष्ठ  १४,  पंक्ति  १९  के  विक. पबचात्‌ य॑ न ये
 are  दिया गया  |

 दाऊद  जोड़े  जायें  :

 खंड  -वह  कारोबार  जो  राज्य

 that  if  any  such  buil-
 बेक  नहीं

 ding  or  other  accommodation  is  not

 सभापति  महोदय  :  अब  सरकारी  immediately  required  for  any  of  the

 purposes  of  the  State  Bank,  the
 धन  संख्या  २८०  रखा  जायेगा  ।

 State  Bank  may  utilize  it  by  letting

 it  out  or  in  any  othor श्री  ए०  ato  ह  :  में  प्रस्ताव  करता

 हुँ  +

 यदि  किसी  इमारत  अ्रथवा

 पृष्ठ  १९,  पंक्ति  १९  के  eas  ये  दाऊद  स्थान की  राज्य  बैंक  को  नभ  किसी

 ae  जायें  :--
 प्रयोजन  के  लिये  तुरन्त  झ्रावश्यकता

 न
 हो

 तो  वह  किराये पर  दे  कर  agar  किसी
 that  ्  any  such  buil-

 ding  or  other  accommodation  is  not  अन्य  रीति  से  उस  का  उपयोग कर  सकता

 immediately  required  for  any  of  the  है  ।”]

 purposes  of  State  Bank,  the  State

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT
 । Bank  may  utilize  it  to  the  last  advan-

 tange  by  letting  it  out  or  in  any  other

 manner.
 सभापति महोदय  :  यह  है

 खंड  ३४,  संबोधित  रूप

 यदि  किसी  इमारत  अथवा
 बन ।

 x
 विधेयक का  रंग

 अन्य  स्थान  की  राज्य  बेक  को  झपने  किसी

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 ।

 प्रयोजन के  तुरन्त  आवश्यकता
 न
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 free
 खड़  ३४,  रूप  विधेयक  पं  ध कि  ठाकर  दास

 भागने  पीठासीन

 म  जोड़  दिया  गया

 खंड  -राज्य  ae  दूसरे  tal  के  (  4)  ज  |  ड  इस  की  की

 कारोबार का  दर्जन  कर  सकता  है  )  है  ।

 श्री ०  ato  गह  :
 मेरा  संशोधन  संख्या  डा०  कृष्ण स्वामी :  में  प्रसन्न  हूं  कि  वित्त

 र८१ है  ।  मंत्री  ने  विशेषज्ञों के  प्रस्ताव को  स्वीकार

 कर  के  सीधे  इम्पीरियल बेक  के  राष्ट्रीयकरण

 में  प्रस्ताव करता  हूं  :
 का  कार्य शुरू  किया  |  में  समझता  हूं  कि  विधेयक

 पृष्ठ  ¢&,  पंक्ति  २७  म  में  क्षमता  प्रदान  करने  वाला  यह  खंड  ३५

 concernedਂ  नहीं  होना  हमें  कुछ  सावधानी  बरतनी

 कि  जब  तक  हमारे  पास  पर्याप्त frat  के  oat  are

 संसाधन  नहीं  तब  तक  हमें  राज्य-संबद्ध also  approved  by  the  Reserve

 Bankਂ  रक्षित  बंक  द्वारा  भी
 जो  ठीक  प्रकार  कार्य  चला  रहे

 का  राष्ट्रीयकरण नहीं  करना  चाहिये
 ।

 मोदित  wee  जोड़े  जायें  ।

 इस  के  लिये  सरकार  को  संकल्प  प्रस्तुत  कर  के

 साधन  गुप्त  ने  अपना  कशो धन  संख्या
 दोनों  सभाझों  की  स्वीकृति लेनी

 १४०  प्रस्तुत किया  ।  )
 न  कि  मनमाने  ढंग से यह  कार्य  करना

 चाहिय े|

 डा०  कृष्ण स्वामी  :  श्री

 श्री  एस०  एस०  मोर  :  खंड  ३५  के
 मेरा  संशोधन  सख्या  १४८ है  ।

 अनुसार  सरकार  को  भ्र धि कार  होगा  कि  वह

 सभापति  महोदय  :  अच्छा  |

 है  ।  इस  खंड  ३४५  के  पारित  हो  जाने
 ware

 कृष्ण स्वामी  ने  अपना
 पर  केन्द्रीय  ford  बैंक  कौर

 संख्या  १४८  प्रस्तुत  किया  |  बंक  तीनों  मिलकर  मनमानी  adt  पर  बैंकों

 का  अर्जन  कर  लिया  करेंगे  |  में  समझता हूं
 सभापति  महोदय :  सभी  संशोधन सभा

 कि  इन  मामलों में  च्  को  भी  छानबीन

 के  सम्मुख हैं  ।  करने  की  सुविधा  होनी  चाहिये  ।  जो

 संशोधन  रखा  गया  है  वह  बिल्कुल
 श्री

 साधन  गुप्त
 :

 मेरे  संशोधन  संख्या  1.
 है

 १५०  का  उद्देश्य  यह  है  कि  अन्य  बैंकों  के

 कारोबार  का  अर्जन  करने  के  बाद  राज्य  बैंक  एक  बात  श्र  है  ।  संविधान  चतुथे

 )  जो  wa  एक  विधेयक
 का  एकाधिकार हो  जाना  चाहिये  ate  उन

 बैंकों  का  कारोबार  बन्द  हो  जाना  चाहिये  |  बन  गया  में  एक  धारा ३१  है  ।

 खंड  ३५  में  उन  के  कारोबार के  aa
 वैधानिक  विशेषज्ञों को  संदेह  है  कि  कहीं

 संविधान की  धारा
 की  व्यवस्था है  पर  व्यवस्था  ३१  कौर

 नहीं है  इस  के  बाद  वह  बेक  खंड  २५  से  कुछ  संघर्ष  न  हो  या  ये  दोनों

 एक  दूसरे  का  उल्लंघन  न  करें  ।
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 श्री ए०  सी०  गुह
 :

 बक  समवाय  सभापति  महोदय :  यह  है  :

 नियम में  कुछ  उपबन्ध  हैं  कुछ  बैंक  खंड  ३६  विधेयक का  aa  बने  ।”

 ama में  अपना  विलय  कर  सकते हैं  ।  हम
 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 ।

 ने  इस  में  कोई  नई  बात  नहीं  रखी  राज्य

 बंक  के  लियें ag  संभव  नहीं  होगा  कि  वह
 खंड  ३६  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खंड  ३७  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।
 प्रत्येक  बार  संकल्प के  श्रीमोहन के  लिये

 संसद्‌  के  सामने  न७  |  यह  एक  प्रशासकीय
 खंड  ३८--(लाभों  का

 विधान है  are  बेकिंग  समवाय  भ्र धि नियम  श्र

 तरी
 ए

 सौर  गुह
 में  प्रस्ताव  करता

 में भी  लगभग  इसी  प्रकार  का  एक  उपबन्ध  हूँ  कि

 है  ।  यह  एक  ऐच्छिक विलय  है  ।

 हम  इस  संशोधन  को  स्वीकार  करने  को  तैयार
 पृष्ठ थ  र  पंक्ति  द्  में

 से
 eq  हटा  दिया

 नहीं
 है  ।  जाये  ।

 सभापति  महोदय :  प्रदान  यह  है  :
 श्री  साधन  गुप्त

 :
 में  अपने  संशोधन

 पृष्ठ  z&,  पंक्ति  २७  संख्या  १५२,  १५३,  १५४  तथा  XY  प्रस्तुत
 concernedਂ

 करता हूं  ।
 बधित  के  क

 *<
 and

 are  also  approved  by  the  मेरा मत  है  रिजवें बैंक  को  देय

 लाभांश  पर  कोई  निबंधन न  लगाया  जाये  ।
 Reserve  Bankਂ  ford  बेक

 १५४  रखा
 ara भी  भ्रनुमोदित हों  ”]  शब्द  जोड़े

 जाये ं।  है
 ।  संशोधन  संख्या

 RXY  में  मेंने  बताया

 है  कि  गेर  सरकारी क्षेत्र  के  लाभांश पर  रोक

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 |

 होनी  चाहिये  ।  इसके  भ्र ति रिक्त  मेंने  संशोधन

 महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  संख्या  १५२  व  १५३  कर्मचारियों की

 १५०  तथा  QE  मतदान के  लिये  रखें  गये  स्थिति  की  रक्षा  के  लिये  रखा  है  ।

 कौर  स्वीकृत  हुए  ।  )
 सभापति महोदय  :  यह  है  :

 सभापति  महोदय  :
 प्रदान

 यह  है  पृष्ठ }  २१,  पंक्ति  ६  म  से

 खंड  RY,  संशोधित  रूप  wea  हटा  दिया

 विधेयक  का  अंग  जाये  ी

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 |

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 |

 खंड  ३५,  संशोधित रूप  विधेयक  में
 महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या

 जोड़  दिया  गया  ।  १५२,  X2,  १५४  तथा  १५५  मतदान  के

 खंड  -एकीकरण  तथा  लिये  रखे  श्र  भ्र स्वीकृत  हुये  ।]

 निधि )  सभापति महोदय  :  यह  है  :

 श्री  साधन  गुप्त  :  में  संशोधन  संख्या  खंड  ३८,  संशोधित रूप

 १४५१  प्रस्तुत  करता हूं  ।  विधेयक का  att  बने  ।”

 सभापति  महोदय  द्वारा  श्री  साधन  गुप्त  प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 का  संशोधन  संख्या  १५१  मतदान के  लिये  खंड  ३८,  संशोधित रूप  विधेयक  में

 रखा  गया  प्रस्वीकृत दुरा  जोड़  दिया  गया  ।



 राज्य  an  विधेयक  प४१८
 &u¥  १७  भारत  का  ३०  ....  १९५५

 खंड  ३९  तथा  Xo  विधेयक  में  जोड़  प्रस्ताव  स्वीकृत
 ।

 दिये  गये  |  खंड  ४१,  संशोधित रूप  विधेयक  में

 जोड़  दिया  गया  | खंड  ४१--

 सरदार  हुक्म  सिंह  :  हमें  राष्ट्रपति-भवन
 श्री ए०  सी  ०  गुह  :  में  प्रस्ताव  करता

 के  उत्सव में  जाना  है  कौर  इस  विधेयक  को
 है

 समाप्त  करने  में  भ्र भी  बहुत  समय  लगेगा
 |

 पृष्ठ  RR,  पंक्ति  ३५  के  निम्न
 क्या  हम  लोग  चर्चा  जारी

 जोड़ा जाये  :
 सभापति  महोदय  :  भ्रध्यक्ष  महोदय ने

 The  auditors  shall  also
 ज  मंत्रणा  समिति  के  निश्चय के श्रनुसार के  अनुसार

 forward  a  copy  of  the  audit  report
 यह  निदेश  दिया  है  कि  यह  विधेयक  शीराज़ ही

 to  the  State  Bank.”’
 समाप्त  करना  है  ।

 [  (9%)  परीक्षकों  को
 संसद  कायें  मंत्री  सत्य  नारायण

 लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन की  एक  प्रति
 fag)  2  यह  केवल  art  मंत्रणा  समिति  का

 राज्य  बैंक  के  पास  भी  भेजनी  ही  निर्णय  नहीं  अध्यक्ष  महोदय  ने  भी

 इस  निश्चय  को  सभा  के  सामने  किया  था  ।

 साधन  गुप्त  ने  संशोधन
 संख्या  १५६  में  ने  एक  औपचारिक  संकल्प  प्रस्तुत  किया

 तथा  १५७  प्रस्तुत किये  ।
 था  कौर  सभा  ने  उसे  स्वीकार  किया  था  ॥

 यह  सभा  का  आदेश था
 श्री  एस०  एल०  सकसेना  ने  संशोधन  संख्या

 ३१७  प्रस्तुत  किया  )  श्री  प्रेस  विधेयक  की

 सभापति महोदय  :  यह  है  :  चर्चा  होते  समय  हम  &  या  १०  बजे  रात

 तक  रुके थे  |
 पृष्ठ  २२,  पंक्ति  ३५  के  पश्चात्‌

 निम्न  ster  जोड़ा  जाये  ;  सभापति  महोदय  :  माननीय  सदस्य

 भली  भांति  जानते  हें  कि  कार्य  मंत्रणा  दाता
 The  auditors  shall  also

 forward  a  copy  of  the  audit  report
 समिति  ने  इस  विधेयक  को  २०  घंटे  दिये  है  ।

 to  the  State  में  सभा  का  मत  जानना  चाहता  हूं  ।  जो  सदस्य

 यह  चाहते  हें कि  इस  विधेयक पर  कभी

 [''  (9%)  परीक्षकों  को  आगे  चर्चा  न  की  जाये  वे  कृपया  अपने  स्थान
 लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन की  प्रति  पर  खड़े हो  जायें ।

 बेक  के  पास
 भी  भेजनी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।
 लि  होने  बले  सातों  के  भान  इस  मरसर

 महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या
 श्री  एस०  एस०  मोरे  |

 १४५६,  १४५७  तथा  ३१७  मतदान  लिये  सरदार  हुक्म  सिंह  ।

 3  श्री  सारंग घर दास रखे गये  जो  स्वीकृत

 ४.
 श्री  साधन  गुप्त ]।

 सभापति महोदय  :  यह  है
 सभापति  महोदय

 :
 तो  सभा  का  यह

 खंड  ४१,  संबोधित  eq  भ्रमिप्नाय
 है  कि  हमें  विधेयक

 पर
 चर्चा  तथा

 विधेयक  का  रंग  wy  कार्यवाही जारी  रखनी  चाहिये
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 [aw  cia

 खंड  राज्य  बेक  के  संतुलन  पत्र  सभापति  महोदय  :  ये  दोनों  संशोधन

 इत्यादि  पर  सामान्य  सभा  के  समक्ष हें  ।

 बेठक में  चर्चा  की  जाय )  श्री  एच०  एन०  मुकर्जी

 :  श्रम  मंत्री  तथा  प्रधान  मंत्री  जो  कि
 साधन  गुप्त  नें  अपने  संशोधन  संख्या

 Q4us  प्र  RxE  प्रस्तुत  दैवयोग  से  यहां  उपस्थित  उन्होंने  मुझे

 श्री  साधन  गुप्त
 :  में

 भ्र पना  संशोधन
 प्रेरणा दी  है  कि  में  इन  संशोधनों पर  आग्रह

 करूं  ।  श्रम  मंत्री  ने  कहा  है  कि  वह  विशेष
 संख्या  १५८  प्रस्तुत  करता  जिस  व्यावसायिक  संगठनों

 के
 निदेशन

 में
 में  यह  कहा  गया  है

 कि

 चोरियों  के  सहयोग  की  योजनायें  प्रस्तुत  कर

 कर्मचारियों  के  प्रतिनिधि  राज्य  रहे  इसी  प्रदान  पर  प्रधान  मंत्री  ने  भी

 बैंक  के  प्रधान  कार्यालय  की  वार्षिक  सामान्य  कई  बार  कहा  है  कि  कार्य  जड़  से  किया  जाना

 बैठकों  में  भाग  ले  और  केवल  ऊपर  से  कोई  चीज  थोपना

 उचित नहीं  इत्यादि  ।  में  यह  देखना
 कुल  कर्मचारियों के  प्रतिनिधियों

 चाहता हूं  कि  बेकों  के  निदेशन में  कर्मचारियों
 के  द्वारा  जारी  किये  अंशों को  प्रतिनिधियों

 की  संख्या से  भाग  दे  कर  जो  संख्या  भरायेगी
 के  सहयोग की  यह  भावना  कहां  तक

 उन  में  से  प्रत्येक  को  उतने  ही  मत  देने  का
 कवित की  जाती  है  तथा  मंत्रिमंडल  के  कितने

 जो  यहां  उपस्थित  इन  संशोधनों
 अधिकार  होंगा ।

 मेरा  दूसरा  संशोधन  संख्या  RXR
 पर  करते  हैं  ।

 इस  प्रकार है  कि  ° ———— *
 श्री  ए०  ato  हम  संशोधनों  का

 पृष्ठ  २३,  पंक्ति &  में
 विरोध  करते  हम

 दाऊद  के  वध  कर्मचारियों  के
 sha

 महोदय  द्वारा  संशोधन

 निधि
 ”

 शब्द  रखे  जायें  ।  संख्या १५८  तथा  १५९  मतदान के  लिये

 में  ने  केन्द्रीय बोर्ड  में
 कर्मचारियों

 के  रखे  गये  जो  अस्वीकृत  हुए  ।]

 प्रतिनिधियों को  स्थान  देने  का  प्रयास  सभापति  महोदय :  प्रदान  यह  है  :

 किया ।  मुझे  are है  कि  कम-से-कम  वार्षिक  खड  ४२  विधेयक  का  रंग  बने  पैड

 सामान्य  बैठकों  में  उन  के  प्रतिनिधियों को
 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 भाग  लेने  तथा  मतदान  करने  में  सरकार

 को  कोई  आपत्ति नहीं  होगी  ।
 खंड ४२  विधेयक में  जोड़  दिया  गया

 संशोधन  संख्या  Rus  में  यह  उपबन्ध
 खंड  ४३  से  खंड  ४४५  तक  विधेयक में  जोड़

 दिये  गये  ।

 किया  गया  है  कि  कमंचारियों  द्वारा  चूना
 गया

 प्रत्येक  प्रतिनिधि उतने  मत  देने  का  अधिकारी  खंड  ४६--  और  स्थानीय

 होगा  जो  कि  वार्षिक  सामान्य  बैठकों  में  बोर्ड  के  सदस्यों तथा

 नोट  समितियों को  तारण उपस्थित  प्रतिनिधियों द्वारा  कुल  जारी  किये

 गये  अन्यों  को  भाग  दे  कर  maid  लोग  दिया

 लाभ  तथा  संतुलन पत्र  इत्यादि  पर  भी  चर्चा
 पंडित  ठाकुर  दास  भागन े:  में  पृष्ठ  २४

 कर  सकेंगे  |
 की  पंक्ति  ९  ७

 में  कुछ  परिवर्तन  करने  के
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 हस्तांतरण  नहीं सम्बन्ध  में  संशोधन  संख्या  १६०  प्रस्तुत  करता

 हूं  ।
 हुआ ।  ”]  sr  रखा

 जाये
 ।

 सभापति  महोदय  :  यह  है
 .  .  «  «

 सभापति  महोदय  दारा  उक्त  संशोधन

 मतदान  के  लिये  रखा  गया  जो  त्र  स्वी  कृ  त  श्री  एच०  एन०  मुकर्जी  :  में  जानता हूं

 हुआ  |
 कि  हम  सब  लोग  शीघ्रता  में  किन्तु इन

 संशोधनों की  व्याख्या  करनी सभापति महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 अभी  कुछ  समय  gd  एक  संशोधन  प्रस्तुत
 खंड  ४६  विधेयक का  att  बने  ”

 किया  गया  किन्तु  सरकार  ने  उस  का
 उत्तर

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 देना  भी  आवश्यक नहीं  समझा  |
 खंड  ४६  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खंड  ४७  तथा  ४८  विधेयक  में  We  सभापति  महोदय
 :

 यदि  माननीय  सदस्य

 गये  ।  इस  सम्बन्ध में  प्रार्थना  करें  तो  माननीय

 मंत्री  उत्तर  दे  सकते  किन्तु  उत्तर  देना
 खंड  ४९--  सरकार  की  नियम

 अथवा न  देना  माननीय  मंत्री  की  इच्छा  पर
 बनाने को

 निर्भर है  ।

 को ए०  ato  गुह
 :  में

 प्रस्ताव  करता
 श्री  सी०  डी०  देशमुख  में  व्यक्तिगत

 हूं  कि  पृष्ठ  २४,  पंक्ति  ३५  शौर  ३६  में
 व्याख्या के  रूप  में  दो  एक  शाब्द  कहूंगा । cases  where  shares  in  the

 Imperial  Bank  have  been  held
 कर्मचारियों के  प्रतिनिधित्व के  सम्बन्ध  में

 by  more  thanone  personsਂ  प्रस्तुत  किये  गये  बड़े  संशोधन  पर  में  पहिले

 मामलों  में  जहां  इम्पीरियल बैंक  ही  भाषण  दे  चुका  हूं  ।  श्र  में  उस  सम्बन्ध

 के  अंद  से  afin  व्यक्तियों  में  अपने  विचार  प्रकट  कर  चुका  ।  जब

 द्वारा  गये
 ७  0  ~

 यह  प्रश्न  चर्चा  के  लिये  लाया  गया  तो  उपयुक्त ह  ]  के  स्थान पर

 all  cases,  including  cases  where  समय पर  में  इस  पर  विचार  करने  &  लिये

 shares  in  the  Imperial  Bank  have  प्रस्तुत था  ।  इस  प्रकार  के  विधेयक  में
 been  held  by  more  than  one  person,  भ्र पना कोई संशोधन कोई  संशोधन  प्रस्तुत नहीं  कर  सके
 or  where  they  have  been  transferred

 ्  उत्तर  देने  की  कोई  झ्रावद्यकता
 before  the  appcinted  day  but  the

 transfer  has  not  been
 नहीं  ।

 सभी  मामलों  जिनमें  वे

 सभापति  महोदय
 :

 यह  है
 :

 मामले  भी  सम्मिलित  जहां  कि  इम्पीरियल
 म कि  पृष्ठ  २४,  पंक्ति  ३५  ३६

 बैंक  के अंश  एक  से  अधिक  व्यक्तियों  ‘in  08565  where  shares  in  the  Impe-

 द्वारा  लिये  गये  wear  जहां  a  rial  Bank  have  been

 दिन  को  हस्तांतरित  किये  गये  more  than eens अ  SE  one by  personਂ
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 (१)  पृष्ठ  २५,  पंक्ति  १७  से  २२  के

 स्थान  पर  यह  रखा  जाये मामलों  जहां  इम्पीरियल

 the  number  of  elected  or बैंक के  एक  से  अधिक  व्यक्तियों

 nominated  members  of  Local  Boards
 द्वारा  लिये  गये  ]  के  स्थान  पर

 all  cases,  cases  where  and  Local  Committees,  the  terms

 Shares  In  the  Imperial  Bank  have  of  office  of  the  members,  the  manner

 of  their  election  or  nomination, been  held  by  more  than  one  person

 or  where  they  have  been  transferred  the  formation  and  constitution

 before  the  appointed  day  but  of  committees  of  Local  Boards,

 the  powers,  functions  and  duties
 transfer  has  not  been

 मामलों  जिन  of  Local  Boards,  Local  Commi-

 बे
 मामले  भी  सम्मिलित  हें  जहां  कि  इम्पीरियल

 ttees  and  Committees  of  Local

 बैंक  के  sum  से  अधिक  व्यक्तियों
 Boards,  the  holding  of  meetings

 of  Local  Boards,  Local  Commititees.
 द्वारा  fat  गये  अथवा  जहां  वे  and  committees  of  Local  Boards.

 conduct  of  business निश्चित दिन  को  हस्तांतरित  किये गये  किन्तु  and  the

 thereat;”’ यह  हस्तांतरण  पंजीयित  नहीं  हुमा  भ्रंश

 रखा  जाये  ।
 स्थानीय  बोर्डों  के  frat

 चित  नामनिर्देशित  सदस्यों की
 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 सदस्यों  की  उन  के

 निर्वाचन  अथवा  नामनिर्देशन का
 सभापति महोदय  :  प्रदान  यह  है

 स्थानीय  बोर्डों  की  समितियों का  गठन  तथा

 कि  खंड  vg,  संशोधित  रूप  स्थानीय  बोर्डों  की  उन

 विधेयक  का  at  बने  ।”
 के  कृत्य  तथा  स्थानीय  समितियां

 श्र  स्थानीय  बोर्डों  की  स्थानीय
 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 बोर्डों की  बैठकों  का  स्थानीय

 खंड  Wé,  संशोधित  रूप  विधेयक  में  समितियां  तथा  स्थानीय  बोर्डों  की

 जोड़  दिया  गया  तथा उन  में  कार्य-संचालन ;  ्

 (२)  पृष्ठ  २६,  पंक्ति  २७
 खंड  ko— (wetter  बो  की  विनियम

 बनाने  की  शाक्ति  )  this  Act  to  be  pres-

 cribed  शभ्रधिनियम  ara  विहित

 श्री  yo  सी०  गुह
 :

 में  प्रस्ताव  करता
 किया  जायेगा ਂ]  के  स्थान  पर  the

 purpose  of  this  Actਂ
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 अधिनियम के  प्रयोजन  के  दाऊद  रखे  Boards  and  Local  Committees,  the

 में  ।  terms  of  office  of  the  members,  the

 manner  of  their  election  or  nomina-

 (३)  पृष्ठ २६  पंक्ति  २७  के  पश्चात्‌  tion,  the  formation  and  constitution

 यह  शब्द  रखे  जायें  of  committees  of  Local  Boards,  the

 functions  and  duties  of

 of
 powers,

 the  payments  Local  Boards,  Local  Committees

 dividends,  including  interim
 and  committees  of  Local  Boards,

 अन्तरिम
 the  holding  ‘of  meetings  of  Local

 लाभांशों  लाभांशों की  (|
 Boards,  Local  Committees  and  com-

 श्री  एस०  एस०  मोर  :  क्या  माननीय  mittees  of  Local  Boards  and  the

 मंत्री से  इस  संशोधन के  प्रयोजन  की  व्याख्या  conduct  of  business  thereat;”’

 करने  की  करेंगे  ?  स्थानीय  बोर्डों  के  निर्वाचित

 नामनिर्देशित  सदस्यों
 शी  सो०  डी०  देशमुख  :  यह  बहुत

 ween की  उन  के  निर्वाचन
 बहुत  कुछ  स्वयंसिद्ध

 संशोधन हैं  ।  पहिले मं  स्थानीय  जोडों  द्वारा
 अथवा  नामनिदशन  का

 समितियों के  निर्माण  का  उपबन्ध है  ।
 बोर्डों  at  समितियों  at  गठन  तथा

 नीय  बोर्डों  की  समितियों का  निर्माण  तथा
 स्थानीय  बोर्डों  की  उन

 गठन  wait  उन  की  शक्तियां  विनियमों में
 के  कृत्य  तथा  स्थानीय  समितियां

 दी  गई  हैं  तथा  ऐसा  विनियम  बनाने  के  लिये  अर  स्थानीय  बोर्डों  की  स्थानीय

 खंड  ५०  संशोधन  aaa  बोर्डों की  बैठकों  स्थानीय

 है
 समितियां  तथा  स्थानीय  बोर्डों  की

 दूसरा  संशोधन  विशुद्ध  औपचारिक
 तथा  उन  में  ”]

 हमारा  ख्याल  है  कि  इस  से  प्रारूप का  सुधार  प्रस्ताव  स्वीकृत

 होगा  ।  अंतिम  विधिक  लाभांशों  सभापति  महोदय  :  wet  यह  है  कि  :

 पृष्ठ  २६,  पंक्ति  २७  में
 के  अलावा  भ्रन्तरिम  लाभांश देने  की  व्यवस्था

 this  Act  to  be  pre-
 करता है

 scribed”’  भ्र धि नियम  द्वारा

 सभापति महोदय  :  प्रदान  यह  है  :  विहित  किया  जायेगा ”]  के  स्थान  पर

 पृष्ठ  २५,  पंक्ति  १७  से  २२  के  स्थान  the  purpose  of  this  Actਂ

 पर  यह  रखा  जाये  भ्र धि नियम  के  प्रयोजन के

 शब्द रखे  जायें
 the  number  of  elected  ए

 nominated  members  of  Local



 ५४२७  भारत  BT  रे
 ०
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 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  कि

 पष्ठ  २६  पंक्ति  २७  (3)  पृष्ठ  २७,  पंक्ति  ७

 यह  शब्द रखे  जायें  from  theਂ  कि  उस  से  ”]

 weal के  स्थान पर  and  from
 (ss)  the  payment  of  dividends

 including  interim  dividendsਂ  theਂ  श्र  उस  से  ”]  शब्द  रखे

 जाय  ॥

 )  अन्तरिम  लाभांशों

 उक्त  न्यूनाधिक रूप  म  प्रारूप
 arent की  ”  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ॥  से  सम्बन्ध रखते  हैं  ।

 सभापति  महोदय  :  में  इन  संशोधनों पर सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है
 :

 सभा का  मत  लगा  ।  यह  ह
 श्ग्कि  खंड  ko  संबोधित  रूप  विधेयक

 का  बने  ।  पृष्ठ  २६,  पंक्ति  ३५  As

 | है ७1४ | 1 कि प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।
 the  appointed  dayਂ

 निश्चित  दिन  के  स्थान  पर  ‘on खंड  Yo,  संशोधित  रूप  विधेयक

 जोड़  दिया गया
 the  appointed  dayਂ

 खंड  ५१--  बंक क हा  समाप्त  दाऊद  रखे  जायें  |

 her  और  १९२०  ग
 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  ।

 अधिनियम  ve  का

 सभापति  महोदय  :  यह  है

 श्री  सी०  में
 प्रस्ताव

 पृ  Pa)  पंक्ति
 १

 from

 as
 ns  the  appointed  dayਂ  [  जसा

 कि  दिन  शब्दों  के  स्थान

 (2)  पृष्ठ  २६,  पंक्ति
 २४

 q  the  appointed  dayਂ
 from  the  appointed  dayਂ

 दिन दिन  को” ह  शाब्द  रखे  जायें  ।
 fa  निश्चित  दिन  दादों  के  स्थान  पर

 the  appointed  day  प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 सर्चित  दिन  wer  रखे  जायें  ।

 सभापति  महोदय  :  प्रदान  यह  है  ।

 ~

 (२)  पृष्ठ  ra  पंक्ति  १  में
 पृष्ठ  २७,  पंक्ति  ७  from

 theਂ  कि  उस  शब्दों  के
 from  theappointed  dayਂ

 कि  निश्चित दिन  veal के  स्थान
 स्थान  पर  and  from  theਂ

 the  appointed  dayਂ  कौर उस  से  ”]  शब्द  रखे  जायें  ।

 दिन  को क  wer  रखें  जायें  ।  प्रस्ताव  स्वीकृत  इश्रा  ।
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 सभापति  महोदय
 :  यह

 है
 २७  पर  पंक्ति  १२  में  से

 ५१,  संशोधित  रूप  from  the  appointed  dayਂ

 विधेयक  का  a  बने  1.0  कि  निश्चित  दिन  ]  शब्द  हटा  दिये  जाये

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |
 यह  ay  प्रारूप-सुधार  के  सम्बन्ध

 खंड  ५१  संशोधित  रूप  विधेयक  में  है  ।

 में  जोड़  fear  |

 सभापति  महोदय :  प्रश्न यह  है खंड  ५२--(१९३४  के  अधिनियम  २

 का
 पृष्ठ २७  पंक्ति  १२  में  से

 श्री  To  ato  गुह
 :  में  प्रस्ताव  करता  from  the  appointed  dayਂ

 निश्चित  दिन  “1-3  हटा g

 दिये  जायें  |
 पृष्ठ  २७,  पंक्ति  में  से  from

 the  appointed  dayਂ  [star  प्रस्ताव  स्वीकृत  TAT  ।
 fe  निश्चित  दिन  शब्द  हटा  दिये

 जाये ं।  सभापति  महोदय  :  प्रदान  यह  है  :

 ५३  रूप
 यह  भी  केवल  भाषा  सम्बन्धी  परिवर्तन

 है ।
 विधेयक  का  तग

 सभापति  महोदय  :  प्रब्न यह है यह  है  :
 प्रस्ताव  स्वीकृत  द्ञ्ना  |

 99,  शक्ति €  में  से  खंड  ५३,  संबोधित  रूप  में  विधेयक  में
 otk

 जसा from  the  appointed  day’  [  जोड़  दिया  गया  ।

 किः  निश्चित  दिन  ase  हटा  दिये
 श्रम  अनुभव  t

 जायें  |

 श्री  साधन  गुप्त  :  में  अपने  संशोधन
 प्रस्ताव  स्वीकृत  ॥

 संख्या  १७६  WIT  Los  प्रस्तुत  करता हूं  ।

 सभापति  महोदय  :  प्रशन  रह  है  .  प्रथम  अनुसूची  बहुत  महत्त्वपूर्ण

 खंड  ५२,  संशोधित  रूप  यह  वर्त्तमान  इम्पीरियल बैंक  के

 विधेयक  ata  graft  को  प्रतिकर  देने  की  व्यवस्था

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |  करती  इस  कारण  कि  यह  रक्षित

 बैंक  को  दिये जाने  वाले  लाभांश केਂ  निर्बन्धन

 खंड  ५२  संशोधित  रूप  में  विधेयक  में  सम्बन्धी  नियमों  की  व्यवस्था  करता  है  ।

 जोड़  दिया  गया  ।  प्रतिकर के  सम्बन्ध  हम  ने  यह  मत  व्यक्त

 कर  दिया  है  कि  हम  wat  के  ग्रे  कित  )

 खंड  के  अधिनियम  १०
 मूल्य  से  श्रमिक  प्रतिकर  देने  के  पक्ष  में  नहीं

 का  संशोधन )  ह्

 श्री  ए  सो० गुह  में  प्रस्ताव  करता  में  बाप  का  ध्यान  अनुसूची  की  इंडिका

 ३  में की  गई  व्यवस्था की  ate  भी  दिलाना ह
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 साधन  पृष्ठ  २८  २४  क्रमश  पंक्ति

 ३७  भर  ३८  तथा  पंक्ति  १  से  ५  के चाहता  जो  कि  इम्पीरियल बंक  के

 धारियों  को  लाभांश  देने  के  सम्बन्ध में  है  ।  स्थ।|न  यह  रंग  रखा  जाये  ,

 में  इत  कंडिका  का  विरोध  करता  हूं
 ।  तथा

 (2)  Notwithstanding  anything इस  का  निरसन करने  के  पक्ष  में  हुं
 ।

 contained  in  sub-paragraph  (I),  any

 दूसरी बात  में  कहना  चाहता  person  who  is  registered  as  the  hold-

 q  कि  sal  से  सम्बन्धित tea  बैंक  को  er  ofa  share  in  the  Imperial  Bank

 fet  जाने  वाले  लाभांशों  में  कोई  निबन्ध  on  the  19th  day  of  December  1954-

 and  continues  ta  be  80  until  the  ap-
 नहीं  होना  चाहिये  क्योंकि इस  राशि  का  देश

 pointed  day  shall,  if  he  applies  in

 के  विकास में  उपयोग  किया  जायेगा  ।  किन्तु
 writing  in  this  behalf  to  the  Reserve

 fast  क्षेत्र  को  श्रमिक  Bank  before  the  expiry  of  three

 लाभांश देने  के  उद्देश्य  से  रक्षित  बक  के  त्यों  months  from  the  appointed  day,  be

 को  निर्बन्धित  कर  दिया  गया  है  ।  हम  इस  का  entitled  to  be  paid,  by  cheque  drawn

 विरोध करते  हें  ।
 on  the  Reserve  Bank,  any  compen-

 sation  payable  to  him  upto  the

 सभापति  महोदय
 :

 प्रथम  अनुसूची  पर
 first

 tenthousand

 अन्य  संशोधन  भी  प्रस्तुत  किये  जायें  ।

 उपकंडिका  (१) में  किसी  भी
 संशोधन  प्रस्तुत  किये

 व्यवस्था  के  tet  कोई  भी
 गये  ———

 जो कि  १९  Peuv  किसी

 प्रस्तावक  का  नाम  संशोधन  संख्या  ग्रंथ के  धारी  के  रूप

 श्री  वी०  पी०  नायर  ६८,  ६९  gat  है  तथा  निर्मित  दिन  तक  उसी  स्थिति

 श्री  एस०  एस०  मार  YEE,  Zoo,  20%,  में  रहता यदि  निश्चित  दिन  से  तीन

 ३०३  दीने  ह
 १

 से  qa  वह  इस
 =  में

 श्री  कार  डो०  मिश्र  ह  ८  रक्षित  बैंक  लिखित  श्रीचंदन  देता
 च्

 श्री  एस०  एल०  देख  तो  वह  पहिले दस  हजार  रुपये

 श्री  साधन  गुप्त  292)  बेक  की  चैक  से  कोई  भी  प्रतिकर  तदा  fea

 जाने  का  भअ्रधिकारी  होगा  1" ] श्री  मोहनलाल  सक्सेना

 व  जिला  बाराबंकी )  में  प्रस्ताव  करता

 सभापति  महोदय  :  संशोधन  संख्या  २४५६

 हु
 तो  संशोधन  संख्या  १७८  जैसा  उस  को

 पृष्ठ  Ray  पंडित  ८  में  से
 प्रस्तुत करने  की  कोई  आवश्यकता नहीं

 दाऊद  हटा  दिया  जाये  ।  अब  यह्  सभी  संशोधन  सभा  के  समक्ष  हैं  ।

 श्री uo  सी०  में  प्रस्ताव  करता  श्री  एस०  एस०  मोरे  :  अझ्रंगघारियों

 को  प्रतिकर के  भुगतान  के  प्रदान को  हम



 ४ है  ३  भारत  का  ३०  क  १९५५  राज्य  बैंक  विधेयक  aay

 बहुत  ही  महत्त्वपूर्ण  प्रत  मानते  क्योंकि  जिस  के  कारण  मूल्य  में  इतनी  वृद्धि

 इस  से  उस  कार्यवाही  का  निश्चय  होगा जो  हमें  क्या  प्राप्त  हो  रहा  है
 ?

 ऐसी

 हम  समाजवादी  ढंग  की  समाज  की  स्थापना  परिस्थिति में  सरकार  को  चाहिये  कि  ard

 करने  के  लिये  करना  चाहते  हें  ।  प्रतिपालन  जो  उस  ने  इम्पीरियल  बेक

 सरकार  ५००  रुपये  के  प्रदत्त  wa के  लिय  को  मूल्यांकन करे  ate  फिर  ब्रश

 का  मूल्य  निर्धारित
 करे  ।  क्योंकि  सरकार १,७६०  शादी  का  भुगतान  करेगी  |

 इस  का  कारण  यह  बताया  गया  है  कि  wat  ऐसा  नहीं  किया  है  इसलिये में  ने  इसी

 के  मूल्यों में  वृद्धि  हो  गई  है  ।  परन्तु मुझे
 सम्बन्ध में  संशोधन  संख्या  ३०१  प्रस्तुत

 कर  दिया है  ।  में  महसुस  करता  हूं  कि  सरकारी ae  भ्रांति है  कि  इम्पीरियल बैंक  के  वंश

 मूल्य  में  वृद्धि  होने  का  कारण  यह  है  कि  प्रतिपादन का  मूल्य  ३०  प्रतिशत  निर्धारित

 सरकार इस  बेक  को  सदैव  हीਂ  झपना  किया  जा  सकता  है  ।  यदि  हम  इस  मुख्य को

 प्रदान  करती  रही  है
 ।  इस  के

 कारण  wa के  मूल्य  से  निकाल दें  तो  उस  का  मूल्य

 इस  के  भ्रंश ों  के  मूल्य  में  वृद्धि  हो  गई  है
 ।  लगभग  १२२४  रुपये  १४५  ma  प्रति  अंदा

 में  यह  कहना  चाहता हूं  कि  इस  बैंक  को  सरकार  रह  जाता  है  ।  सरकारी  प्रतिपालन  के  कारण

 एकाधिकार देने  का  पूंजीकरण  होना  ही  इम्पीरियल बैंक  १६  प्रति  दात

 जेसे  कि  किसी  दुकान  की  आस्तियों
 राय  कर  से  दे  सकता  है

 |

 का  हस्तान्तरण  करते  समय  उस  की  ख्याति  बैंकों  द्वारा  दिये गये  लाभांश  की
 में  ने

 गणना

 की  है  और  यह  निष्कर्ष  निकाला  है  कि  केवल का  भी  मूल्यांकन किया  जाता  है  ।  eG

 से  QeYY  तक  इम्पीरियल  बैंक  के  भ्रंश  ae  श्राफ  मसूर तथा  करूर  व्यास  बेक  ही

 के  मूल्य  में  हुई  जिसे  सरकार
 प्रतिपादन  १४५  प्रतिशत  लाभांश  दे  सके  हें  ।  इम्पीरियल

 प्रदान  करती  तथा  बेक  ग्राफ  बड़ौदा  बैंक के  इतना  ania  देने  का  कारण  भी

 कौर  युनाइटेड  कॉमर्शियल  बेक  के  म्रंशों  सरकारी  प्रतिपादन  ही  है  ।  सरकार  को

 में  हुई  वृद्धि  के  आंकड़ों  को  देखने  से  इस  का  wag  ध्यान  रखना  चाहिये

 विदित  होता  है  कि  इम्पीरियल  बैंक  के  ५००
 इस  का  मूल्य  ३०  प्रतिदिन  निर्धारित  कर  के

 रुपये के  का  १९४८ में  २०११  उस  के  बाजार  मूल्य  में  ३०  प्रतिशत  कमी  कर

 रुपये  ११  से  बढ़े  कर  Peuy F में  १७६५  देनी  चाहिये  ।

 रुपये  १०  हो  जब  कि  बड़ौदा

 बैंक के  १००  रुपये  के  अंकित मूल्य  के  अंश  भी  एस०  एल०  सकसेना :  मेरे  संशोधन

 का  १९४८ में  Pde  रुपये  १३  मूल्य था
 संख्या  ३१८  में  कहा  गया  है  कि  पृष्ठ २८  पर

 १२ से  १५  तक  की  पंक्तियों  के  स्थान शर  guy 7 में  १०८  रुपये €  अध्  होगा

 तथा  यूनाइटेड  कॉमर्शियल बेक  के  ५०  रुपये
 पर  the  rate  at  which

 के  अंकित  मूल्य  के अंदा  का  मूल्य  @e¥s  the  shares  were  purchasedਂ

 में  ६४  रुपये  १५  कराने  था  tea  पर  जिस  पर  मंदा  क्रय  लिये

 में  घटकर  ४३  रुपये  १४  प्लान  होगा  ।  इस  गये  wet  रखे  जायें  |
 इस  का

 बात  से  यह  परिणाम  निकलता है  far  कारण  यह  है  कि  शअ्रधिकतर ये

 रियल  बैंक  के
 अंश

 के  मूल्य में  जो  भी  वृद्धि  ह  बे  ही  लोग  हे  रि  टों
 ७१५

 हुई  उस
 का

 एक  मात्र  कारण  सरकारी  मूल  wat  का  क्रय  किया  अतः

 का  होना  है  ।  अब यह  प्रद  पदा  इन्होंने  कभी
 भी  wera

 मूल  मूल्य  से

 होता है  कि  सरकारीਂ  प्रतिपालन  के  अधिक  भुगतान  नहीं  किया  है  ।



 ५४३५  भारत  का  ३०  अप्रैल  १९५५  राज्य  बैंक  विधेयक  प  रे६

 एस०  एल०

 प्राप्त थे  ।  श्राप  ने  उन्हें यह  भी wea ही  उन्हें  सत्य  dal  की  प्रतीक

 लाभांश  प्राप्त  होता  रहा  है  ।  अतः  मेरा  अधिकार नहीं  दिया  है  कि  उन्हें  सेवायों के

 निवेदन  है  कि  इन  अंशधारियों कों  केवल
 स्थानान्तरण  के  कारण  क्षतिपूर्ति

 मिलेगी  जब  कि  प्रौद्योगिक  विवाद  झ्र धि -
 उतना  ही  भुगतान किया  जाये  जितना

 कि

 उन्होंने  को  प्राप्त  करने  के  लिये  किया  नियम  के  अधीन उन्हें  यह  अधिकार  प्राप्त

 है
 ।

 यह  बहुत  ही  अनुचित  बात  है  ।  जिस था  ।  इन  अंशों  के  मूल्य  में  वुद्धि  होने  का
 सरकार  न  समाजवादी ढंग  के  समाज

 एक  कारण  यह  भी  है  कि  इन्हें  aaa ही

 सरकार  का  प्रतिपादन  प्राप्त  होता  रहा  है  के  लिये  शपथ  ली  यदि  वहीं  सरकार

 ऐसा  विधेयक  प्रस्तुत करती  है  तो  वह  हमारी इस  के  फलस्वरूप एक  का  मूल्य  मूल  मूल्य

 कीਂ  भ्रपेक्षा  लगभग  चार  गुना  हो  गया  है
 |  बुद्धि  art  उन  arent  का  अ्रपमान है जिन के है  जिन  के

 परिणाम यह  होगा  कि  इम्पीरियल बेक  में
 प्रति हम  सब  हार्दिक  श्रद्धा  रखते  एक

 ar  श्राप  संविधान  संशोधन ) श्रपना श्रंश बेचकर वंश  बेचकर  वह  व्यक्ति राज्य  बेक

 में  पिछले  ver  की  भ्र पे क्षा  चार  गुना  मूल्य  विधेयक में  क्षतिपूर्ति  का  खंड  पारित करते

 के  अंद  ले  सकता  है  |  यह  बड़ी  ही
 हें  भ्र  पूर्ण  क्षतिपूर्ति  न  देने  का  अधिकार

 असाधारण बात  है  ।  मेरा  सुझाव

 है  कि  इस  क्षतिपूर्ति  में  कमी  waar  कि  वह  देश  के  हित  में  परन्तु  दूसरी

 यह  क्या  कर  रहे  हें
 ?  arr

 होनी  चाहिये ।

 समाचारपत्रों से  मुझे  विदित  gat  है
 केवल  पूर्ण  ही  नहीं  भ्रमित  चार  गुनी

 पूर्ति  दे  रहे  हें  ।  यह  बहुत  ग्रनुवित  कदम  है  ।

 कि  में  कमी  न  करने का  मुख्य  यदि  भविष्य  में  भी  सरकार  का  यही  waar

 कारण  यह  है  कि  सरकार  ने  पहिले ही

 धारियों  को  श्राइवासन  दिया  है  कि  तरह  उन्हें

 तो  मुझे  इस  में  सन्देह  नहीं  जान  पड़ता

 कि  सरकार  राज्य  के  लिये  कोई  सम्पत्ति

 उस  दर  पर  का  भुगतान  करेंगे
 प्राप्त  कर  सकेगी  |  इस  के  अतिरिक्त  मेरा

 जिस  पर  उन्होंने  रिज  बैंक  का  राष्ट्रीयकरण

 करते समय  किया  था
 ।

 मेरा  ख्याल है  कि

 एक  ait  निवेदन  भ  है  ।  ने  उपबन्ध

 किया  है  कि  ford  बेक  अ्रपने  wat  at  किसी
 सभा  में  इस  पर  विचार  होने  के  पूर्वे  ही  इस

 प्रकार  का  श्राइवासन  देना  अनुचित  है  |
 भी  व्यक्ति  को  दे  सकता  बशर्तें कि  उसके

 पास  न्यूनतम  सम्पत्ति  हो  ।  में  श्राप  से  प्रार्थना
 ऐसी  बातों  पर  संसद्‌  में  विचार  होने से

 करता  कि  ag  उसे  ऐसा  करने  की
 ga  ही  कोई  निश्चय कर  लेना  ससद्‌ का थि का

 भ्रपमान  करना  wt  श्राप  यह
 waft  दें  और  चाहिये  कि  वह

 राज्य  बैंक  का  भ्रधिक-से-ग्रधिक  राष्ट्रीयकरण
 पुर्वानुमान  करते  हें  कि  हम  श्राप  के  श्राइवासनों

 करे  ।

 को  स्वीकार  कर  लेंगे  यह  संसद्‌  की

 श्री  वी  ०  पी०  नायर  :  मेरे  तीन  संशोधन
 प्रभुत्व  सम्पन्नता का  उल्लंघन  हो

 जाता है  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  यह  निकृष्ट  संख्या  ६६,  ६८  ग्रोवर  ६९  हें  माननीय

 क्षतिपूर्ति  कौर  निकृष्ट  छुट  है  जो  सरकार  वित्त  मंत्री  से  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि
 बाजार

 में  प्रचलित  दर  देने  का  क्या  विशेष  कारण
 दे  रही  है

 ।
 इस  के  यह  बहुत

 ही  अनुचित है  कि  श्राप  मजदूरों के  उन  में  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  इम्पीरियल

 अधिकारों  को  भी  छीन  रहे  हें
 जो

 उन्हें  पहि  बेक  के अंश  का  मुख्य  बढ़ते  का  कारण  यह  नहीं



 ४३७  भारत  का  ३०  अप्रैल  १९५५  राज्य  बैंक  विधेयक  WRC

 थी कि  सरकार  इम्पीरियल बैंक  arg  इंडिया है  कि  dist  ने  भारत  को  लूटने के  लिये

 इसे  एक  साधन  बनाया  था  कौर  इसे  अपना  का  राष्ट्रीयकरण करेगी  कौर  श्रंदाधारियों

 सारा  बेक-व्यापार दे  कर  तथा  अन्य  प्रकार  से  को ३.  प्रतिशत  दीर्घकालीन carat  के

 पूर्ण  प्रतिपादन  प्रदान  किया ?  क्या  इस  बराबर  मूल्य  दिया  जायेगा  कोई  नकद

 समय  जब  कि  हम  ग्रामीण  बर्थ-व्यवस्था  भुगतान  नहीं  किया  जायेगा
 ।  परन्तु इस  के

 में  सुधार  करने  के  लिये  बेक  पर  नियंत्रण  बावजूद हम  उन  को  न  केवल
 दीर्घकालीन

 करना  चाहते  भ्रंदाधारियों को  उन  के  स्कन्ध  दे  रहे  हें  वरन्‌  १०,०००  रुपये  नकद

 अंशों  का  इतना  ates  मूल्य  देना  उचित  है
 ?

 भी  दे  रहे  श्र  के  आवंटन  में

 में  चाहता हूं  कि  माननीय वित्त  मंत्री  इन  मिलता  भी  दे  रहे  हें  ।  इस  बार  तो  जेसा

 प्रश्नों  का  उत्तर  विशेष  रूप  से  दें  |  gat  वैसा  ही  रहने  feat  परन्तु

 भविष्य में  औद्योगिक तथा  बैंकिंग  समवायों
 मेरे  संशोधनों में  यह  सुझाव  दिया  गया

 है  कि  प्रथम  भ्रनुसूची  में  जिस  मूल्य
 के  omit  के  समय  प्रतिकर देने  की  इस

 प्रक्रिया  का  पालन  न  किया  जाये  ।  आशा
 का  सुझाव  दिया  गया  है  उस  के  बजाये

 है  वित्त  मंत्री  ऐसा  भ्राइवासन  देने  की  कृपा
 उन  al  जो  प्रदत्त  भ्रंश  केवल

 अंकित  तथा  उन  अंशों  जो  करेंगे  |  जहां  तक  wee  ह न  को  हटाने

 का  सम्बन्ध  है  में  यह  बताना  चाहता  हूं
 कि

 यदि हम  इस  दाऊद  को  रखेंगे  तो  सम्भव  है
 प्राप्त  हुमा  दिया  जाये  ।  मेरे  संशोधन

 संख्या ६६  का  विषय  यह  है  कि  जिस  व्यक्ति
 कि  यें  मामले  न्यायालय के  सामने  इस

 के  पास  इम्पीरियल बेक  का  wer  तीन  ag
 विनिश्चय के  लिये  भेजे  जायें  जो

 कर  दिया  जाता  है  वह  पूर्ण  है  या  नहीं  ।
 तक  रहा  उसे  afer  मूल्य  प्राप्त  करने

 में  निवेदन करता  कि  मेरा  aaa
 का  भी  शभ्रधिकार नहीं  है  ।  इस  का  कारण

 यह  है  कि  इम्पीरियल बेक  ने  ae  भारतीय
 संख्या  ६४  स्वीकार कर  लिया  जाये  ।

 हम  ने  fora  बेक  के  अंशों  का
 बैंकों  कीਂ  अपेक्षा  अत्यघिक  लाभ  कमाया

 उन  सब  लोगों  जिन  के  पास
 तो  सीमित  कर  दिया  परन्तु  aa  अंशधारियों

 इस  ae  के  ta  तीन  वर्ष तक  weal  को  भुगतान  जानें  वाला  लाभांश

 सीमित  नहीं  किया  गया  है  ।  खंड  ३६  के
 विनियोजित  पूंजी  का  पर्याप्त भाग  लाभांश

 या  लाभके रूप  में  प्राप्त हो  गया  है  ।  यह
 भ्रन्तगंत  एकीकरण  तथा  विकास  निधि  की

 सब  होते  इसका  क्या  कारण है  कि
 स्थापना की  गई  है  ।  एक  खंड  के  द्वारा

 इस  जब  कि  सरकार  इस  बेक  के  यह  उपबन्धित किया  गया  है  कि  fora

 बैंक  को  इन  sat  पर  जो  भी  लाभांश  प्राप्त व्यापार पर  नियंत्रण  करना  चाहती

 इन  लोगों  को  पूर्ण  भुगतान  का  अ्रधिकार  होगा  वह  श्रनिवायं रूप  से  इस  निधि  में

 ह ै?  चला  जायेगा  ।  परन्तु  श्रंशघारियों

 को  इसी  प्रकार  इस  निधि  में  कोई  अंद दान

 श्री  सोहन  लाल  सक्सेना  :  एक  बार  देने के  बाध्य  नहीं  किया  गया  है  ।

 में  फिर  सभा  को  स्मरण  करा  कि  इसका
 इस  का  वास्तव  क्या  कारण  यह

 कारण  ग्रामीण  उधार  सर्वेक्षण
 मेरी  समझ  में  नहीं  भ्राता  ?  इस  का  at

 समिति  की  सिफारिशें  ही  नहीं  है  atag  है  कि  इन  arent  के  खोलने  से  यदि  हानि
 ४  2e¥G  को  उस  समय के  वित्त

 होगी  तो  उस  की  इस  निधि  से  कीः
 मंत्री  के  द्वारा  सभा  में  at  गई  घोषणा  भी  जायगी  |  परन्तु इस  का  उत्तरदायित्व we
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 मोहन  लाल

 अंशधारियों पर  नहीं  रखा  गया  है  ।  इस  का
 से  इसके  शेयर  का  क्या  बाजार  भाव

 क्ति ना  रुपया  ford  फंड  में
 ~

 रखा  गया क्या  कारण है  कि  जब  रिज  बैंक  भी  अन्य

 अंशधारियों के  समान  एक  है  तो  ate  कितना  डिविडेंड  दिया  गया  ।  लेकिन

 पालियामेंट की  लाइब्रेरी में  सन्‌  २२  से उस  पर  ही  यह  सारा  उत्तरदायित्व हो  ?

 में  किसी  सीमा  तक  यह  बात  समझ
 सन्‌  ३४  तक  के  किसी  हिसाब  का  पता  नहीं

 चला  ।  सन्‌  ३४  इनवेस्टमेंट
 सकता  था  यदि  उस  लाभांश  को  भी  किसी

 प्रकार  सीमित  किया  जाता  जो  अन्य  प्रदा
 इअर  रूहे  उस  कुछ  पता  चलता  है  ।

 उससे  मेंने कुछ  दाद  इकट्ठे  किये हैं  ।
 धारियों  को  दिया  sam  इसलिये  यदि

 arg  लाभांशों  को  किसी  प्रकार  सीमित
 उनसे  पता  लगता  है  कि  सन्‌  ३४  स  सन्‌

 YY  तक  & 9,0 4,000  सालाना
 करना  चाहते  हें  तो  wa  भ्रंश धारियों के

 को  भी  उसी  प्रकार  सीमित  डिविडेंड  में  दिया  यानी  मुनाफे  का

 किया  जाये  जेसे  कि  food  तर्क  के
 १२  परसेंट  डिविडेंड में  feat  गया

 उस  वक्‍त  रिज  फंड  में  भी  सालाना
 को  सीमित  किया  गया  है  |

 १२,५  0,9 eo  रुपया  के  करीब  डाला  जाती

 म झ्राद्या  करता  हूं  कि  इस  प्रकार  की
 सन्‌  ४४  के  बाद  पांच  बरस  तक  सालाना

 प्रतिकर  भुगतान  प्रक्रिया को  भविष्य  में  1७८,७४५,०००  डिवीडेंड  बांटा  गया  |  शरह
 काम  मं  नहीं  लाया  जायेगा  |  कुछ भी  में

 डिविडेंड  १२  परसेंट  से  १४  परसेंट कर  दी
 तो  यही  चाहूंगा  कि  प्रौद्योगिक  सार्थों  तथा

 गयी  ।  में  ने  सोचा  कि  यह  डिविडेंड की  शरह

 बैंकिंग  समवायों  के  राष्ट्रीकरण करने  में  १२  परसेंट  से  १४  परसेंट  कयों  कर  दी

 रमें  किसी  प्रकार  की  अ्रडचन  का  सामना
 गयी  तो  पता  चला  कि  सन्‌  vy  में  बेक

 न
 करना  पृ

 |
 न्  नेशन ला इज किया  गया  वहां

 श्री  आर०  डो ०  मिश्र  :  अघ्यक्ष
 पर  यह  तय  किया  गया  था  कि  पिछले  २०

 जो  में  ने  wea  भ्रमेंडमेंट पेदा  किया  है  बरस  में  जो  डिविडेंड  बांटा  गया  है  उसी

 उस  का  मंदा  यह  है  कि  जिस  दिन  यह  शरह  सें  मुआवजा  दिया  जाएगा
 |

 यहां

 बिल  पार्लियामेंट में  पेश  किया  गया  था  पर  इम्पीरियल  बंक  के  डाइरेक्टरों ने  भी

 उस  दिन  बाजार  का  भाव  जो  रहा हो  उस  यह  सोचा  शायद  इम्पीरियल  बैंक  भी

 बाजार  के  भाव  पर  यह  कम्पेन्सेशान  दिया  जाये  ।
 नशनलाइज  हो  जायगा  ।  इसलिये  उस  के

 मेरी  समझ  में  यह  बात  नहीं  करायी कि  इस
 डिविडेंड  की  परसेंटज  बढ़ा  दी  ।  यानी  उन्होंने

 बारे  में  मुआवजा किस  atte  से  दिया जा  १२  परसेंट  से  दारह  १४  परसेंट  कर दी  श्र

 er  है  ।  भी  शेयर  का  भाव  Rho
 fort  फंड  में  कम  रुपया  डालना  शुरू

 कर

 रुपया है  १७६५  रुपया  १०  कराने  नहीं  है  ।  में
 दिया  ।  सन्‌  wk  के  बाद  उन्होंने  न  ५४  तक

 कोई  फाइनेन्दियर  नहीं हूं  पर  में  यह  समझना  ९०  लाख  रुपया  डिविडेंड में  बांटा  ।  यानी

 चाहता  हूं  कि  यह  मुआवजा देने  की  स्कीम  १६  पर  सेंट  मुनाफा  लिया  |  सन्‌  ५०

 इसी  तरीके  से  बनाई  गई  है  ।  में  ने  चाहा  ५१  में  उन्होंने  सिफ॑  ५  लाख  ही  रिजर्व  फंड

 fe  में  इम्पीरियल  बैंक के  दौयर्स  की  नार्मल  म  सन्‌  ५२,  ५३  कौर ५४  में  एक  पाई

 वैल्यू  निकाल  कर  देखूं  ।  में  यह  जानना  रिजर्व  फंड  में  नहीं  डाली  ।  जब  से  ग्रा ज़ाद

 चाहता  था  कि  जिस  दिन  से  यानी  सन्‌  २१  से
 हिन्दुस्तान  की  नई  पार्लियामेंट  बनी  है  यानी

 जब  से  यह  यम्पीरियल बैंक  बना  है  उस  सन्‌ ,  १९५२  से  इम्पीरियल  बक  के
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 पटरों  ने  रिजर्व  फंड  में  कोई  पैसा  नहीं  डाला  साहब  इस  मुआवजे  के  स्कीम  को  सोशलिस्ट

 हू  और  €०  लाख  रुपया  सालाना  मुनाफा  पैटन  के  ढंग  पर  लाने  की  कोशिका  करेंगे
 |

 सरकार शेयर  इस  से बांटा  है  ।  जब  हिन्दुस्तान  १५  अगस्त

 सन्‌  Vo  को  आजाद  तब  मुनाफा  तो
 भाव  बढ़  जायेंगे  शौर  डर  था  कि  शायद

 बढ़ा  लिया  पर  रिज  फंड  में  केवल  ढाई  गवर्नमेंट  को  रुपया  ज्यादा  देना  पड़  जाय

 लाख  रुपया  डाला  ।  यह  रवैया  इम्पीरियल  इसलिये  पिछले  साल  का  भ्रांत  भाव  लिया

 नबे कके के  डाइरेक्टरों का  हमारे  शाहाजादी के  गया  लेकिन  पता  ae  कि  बावजूद

 मूवमेंट  के  साथ  रहा  ।  जब  से  हमारी  इस  यकीन  दिलाने  के  कि  १७६५  रुपये

 यामेंट  बनी  है  उन्होंने  fore  फंड  में  पेसा  १०  सालाना  इस  का  मुआवजा  दिया

 डालना बन्द  कर  दिया  ।  प्राफिट बहुत  ज्यादा  १४५  अप्रैल  ५५  को  बाजार  बन्द

 लिया  है  ।  में  ने  जोड़  कर  देखा  है  कि  ये  होने  पर  कौर  १६  जनरल  को  खुलने पर

 सन्‌  ३४  से  तक  PYU,5E, 24,000  १५८०  रुपये भाव  था  वह  १६८०  तक  गया

 रुपया  मुनाफा  का  ले  जब  कि
 और  बाजार  का  भाव  राज  भी  घटा  ट्री

 इनका  कैपिटल  fat  ६२,००,००  ०.
 है  लेकिन  जब-बिल  इस  पालियामेंट  में  पेश

 रुपया है  ।  करीब  करीब  मुनाफा  होने  लगा  कौर  मेम्बरान  ने  एतराज  किया  कि

 तो  ये  लोग  सन्‌  2e2¥ a we aH से  बांट  चुके  हू  ज्यादा  है  तो  स्पैकुलेटसे

 सन्‌  LEQ  से  e338  TH  जो  मुनाफा  के  दिमाग  में  यह  बात  भराई  fe  पार्लियामेंट

 बांटा  वह  रहा  ।  गौर  अ्रब भी हम भी  हम  शायद  मुआवजे की  दर  घटा  दे  तब  बढ़े

 १७६५  रुपये  के  हिसाब से  हुए  १६८०  रुपये की  जगह  राज  के  अखबारों

 देना  चाहते  हें  ।  यह  बात  मेरी  समझ  में  नहीं  में  बम्बई के  भाव  १६४५०  रुपये  रह  गये

 पायी  ।  में  ने  सुना  है  कि  हमारे  फाइनेंस
 तो  मेरी  समझ  में  इतना  ज्यादा  मुनाफा  देने

 मिनिस्टर  साहब  यह  ऐलान  २०  की  बात  नहीं  ated  |

 १९४५४  को  कर  दिया  है  ag
 mal  हम  लोगों  ने

 कॉंस्टीट्यूनन पिछल  फाइनेंस  मिनिस्टर  ने  सन्‌  ४८  में
 भ्रमेंडमेंट  बिल  पास  उस  के

 वायदा  किया  उसी के  मुताबिक था  तौर
 दौरान  में  हमारे  प्राइम  मिनिस्टर  साहब

 उसी  wae  के  मुताबिक  wa  मुनाबाव
 ने  यह  यकीन  दिलाया  था  कि  जिस  किसी

 दिया  जायेगा  ।  में  उसको  मानता हूं  ।  लेकिन
 की  जायदाद  ली  रुस  को  पूरा

 उस  वक्त  यानी  सन्‌  १९४८  में  पोजीशन

 यह  कि  पालियामेंट  ने  सोशलिस्ट
 मुश् ना विजा  दिया  जायेगा  में  कन क  यह  मानता

 जरूर  देना  चाहिये  कौर  उस  के  लिये
 qq  ave  सोसाइटी  को  मंजूर  नहीं  किया

 हम  कमिटेड  है  ।  किसी  की  किसी
 अभी  पिछले  दिसम्बर  पार्लियामेंट

 की  जायदाद  या  किसी  का  माल  हम  मुफ्त
 ने  इस  को  माना  है  ।  सन्‌  १९४५४ में  तरावड़ी

 में  छीन  लेना  नहीं  चाहते  ग्रोवर ने  यह  भी
 कांग्रेस  में  सोशलिस्ट  पटन

 तय  कर  लिया  कि  पालियामेंट  को  यह
 आफ  सोसाइटी  को  माना  गया  है  ।  तो

 यार  रहना  चाहिये  कि  कितना  मुआवीया भरा  कहना  यह  है  कि  सन्‌  १९६४८  के  जाद

 दिया  जाये
 ।

 जहां  तक  समाज  के  सुधारने
 दुनिया  के  तौर  हिन्दुस्तान  के  हालात

 का  सवाल  हमने  पूरी  तौर  पर  उस  को

 बहुत  बदल  गये  हूं  ।  ऐसीਂ  सूरत  में  में  यह  उम्मीद  सपोर्ट  अदालतों  को  यह  भ्रसख्तियार

 करता  था  कि  हमारे  फाइनेंस  मिनिस्टर  नहीं  होना  चाहिये  कि  मुआवीया  कम  दिया
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 ato  डी०

 गया  ज्यादा  दिया  इस  का  निर्णय  स  चानक
 दि  पति  महोदय :  व्यक्तिगत  दलित

 पालियामेंट  को  ही  करना  चाहिये  ।  लेकिन  ATUL  ST  कोई  प्रदान  नहीं  है  ।.  उन्हें

 यहां  कम  मुआवजे  का  सवाल  नहीं  है  ,  यहां  विधेयक  पर  बोलना  चाहिये  ।  मेरे  विचार

 तो  मुश् ना विजा  ज्यादा  देने  का  सवाल  है  कौर  में  वहू  भाषण  समाप्त  कर  |

 पालियामेंट  को  ait  हम  लोगों  को

 श्री  आर०  डी  ०  में  इस  पर  ज्यादा
 मेंट  में  बैठ  कर  यह  सोचना है  कौर  समझना

 है  कि  यह  मुआवजा कहीं  हम  ज्यादा  तो
 नहीं  कहना  चाहता हूं  ।  मेरे  कहने का

 लब  fan  यह  था  कि  मेरी  समझ  में  मुश् ना विजा
 नहीं दे  रहे  हें  ।  यह  ज्यादा  देने  की  जब  बात

 राती है  तो  समझ  में  नहीं  भ्राता  कि  क्या  किया
 देने

 का  वह  उसूल  नहीं  राया  कौर  ज्यादा

 मुआवजा दे  कर  के  हम  किस  तरीके  से
 जाये  |  जब  हम  इस  बात  को  कह  गर

 सोशलिस्ट  पैटन  ग्राफ  सोसाइटी  इस  ar
 उस  के  लिये  कमिटेड  हे  कि  मुनासिब

 में ला  ant  ?  इसलिये  जैसा  मेरे  भाई
 fast  दिया  जाये  तब  इस  को  quae  उस

 दिन  फे  बाजार  भाव  पर  देना  चाहिये  जिस
 सकसेना  साहब  ने  कहा  कि  झा यन् दा के

 लिये  सरकार  को  कम से  कम  यह  इतमिनान
 दिन यह  बिल  पालियामेंट में  पे  शुभ्रा  परन्तु

 दिला  देना  चाहिये कि  जो  उसूल इस  मर्तबा
 मिनिस्टर  साहब  का  कहना  है  कि  जिस  स्कीम

 का  वह  ऐलान  कर  चूहे  उस  फे  श्रतुसार
 मुश् ना विजा  देने  में  रक्खा गया  उस  उसूल

 को  आयन्दा  इस  ate  की  जायदादों  को
 मुआवजा  दिया  जाये  ।  कांग्रेंस  पार्टी

 यह  बात  मान  ली  है  अरब  हमें  इस
 पर  मुआवजा  देने  फे

 सम्बन्ध
 में  नहीं  रक्खा

 जायेंगी  ।  जहां  तक  लक्ष्य  का  सवाल  है  कि
 कुछ  बोलना  नहीं  है  रोक  मेरा  भी  कत्तव्य

 है  कि  पार्टी  में  रहने  फे  कारण  उस  का  कहां  पहुंचना  इस  में  कोई  इख्तलाफ  नहीं

 हो  सकता  लेकिन  जो  उस  तक  पहुंचने  &
 शासन  मातू  श्र  फाइनेंस  मिनिस्टर  साहब

 जो  मुआवीया देना  चाहत ेहे  उस  को  ae
 रास्ते  होते  मिन्स  होते  उन  में  इस्ट  लाफ

 कर  और  उस  के  पक्ष  में  वोट  क्योंकि  होता  है  प्रौढ़  उन  फे  सम्बन्ध  में  कुछ  रायों

 पार्टी  में  रहते  हुए  कौर  डेमोक्रेसी  में  बिलीव
 में  भिन्नता  होती  है  कौर  उस  फके  विषय  में

 में  ५ अपन  फाइमेंस  मिनिस्टर  साहब  की करते  पार्टी  के  wart  में  चलना

 चाहिये  ait  पार्टी  को  बात  न  मानना  कौर
 सेवा में  अंग्रेजी में  एक  छोटा  सा  पद्य  है  निवेदन

 करता  हुं
 :

 weal  अपनी  राय  पर  प्र  रहना  गलत

 बात है  ।  war  हमारी  पार्टी  का  यह  निश्चय
 us  not  the  aim  without

 है  कि  इतना  मुंश्राविजा दिया  जाये  तो  जरूर

 दिया  जाये  और  में  भी  wat  झ्रावाजਂ  को
 the  way;

 For  ends  and  means  on  earth उसी  के  साथ  जोड़ेगा  अर  उस  को  सपोर्ट

 करूंगा .  .  .  .
 are  so  entangled;

 That  changing  one,  you  change
 सभापतिਂ  महोदय  :  माननीय  सदस्य  the  other  (100;

 कृपया  विधेयक  पर  बोलें  दल  के  श्रतुद्ासन

 aif पर

 Fach  different  path  brings
 वे

 ही ं।  other  ends  too.  |

 att  आर०  डी०  मिश्र  :  में  तो  अपनी  दिखाये  बिना  लक्ष्य  मत्त  हमें  दिखाने  ;:

 पर्सनल  बात  कह  रहा था . . «  -  साधन  श्र  ०५ ध्येय  जगहें  हें  इतने
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 प्रतिकर  देना  होगा  |  समस्त  गैर  सरकारी धाप  बदलते  दूसरा

 भिन्न  पथों  से  ग्रन्थ  लक्ष्य  भी  मिल  जाते  हूं  क्षेत्र  फ्  राष्ट्रीकरण  की  अवस्था  में  पूरा  या

 इन  दाब्दों  के  साथ  में  यह  कर्ज  काना  आधा  प्रतिकर  देने  का  निश्चय  यह  सभा

 करेगी  |  परन्तु  जब  तक  गैर  सरकारी  क्षेत्र चाहता  था  कि  में  भ्र पने  अ्रमेंडमेंट  पर  जोर

 नद्दी  देना  चाहता  लेकिन
 मेरे

 दिमाग  में  काम  घर गा  तब  तक  हमें  इस  प्रकार

 यह  शुबहा  है  शर  जो  भाव  में  नहीं  समझा  करण  करना  चाहिये  कि  धन  लगाने  वाले

 लोगों  का  विश्वास  बना  रहे  ।  यदि  सभा हूं  उस  को  मेहरबानी  करके  वे  मुझे  समझा

 देंगे  oar  रोशनी  डालेंगे  ताकि  मार्केट  यह  निर्णय  करती  राष्ट्रीयकरण

 वैल्यू  की  बात  मालूम  हो  कौर
 मरी  समझ

 की  अवस्था  में  प्रत्यक्ष  मूल्य  जाये

 तो  इस  नीति  की  घोषणा  यहीं  पर  की  जानी
 में  प्रा  सके  ।  इसलिये इन  शब्दों  के  साथ  में

 झपने  भ्रमेंडमेंट  को  वापिस  लेन  की  इजाजत  चाहिये  |  क्योंकि  प्रभी  सरकार  या  सभा  ने  यह

 चाहता  zg  |  नीति  नहीं  अपनाई  इसलिये  हमें  उचित

 प्रतिकर देना  ही  चाहिये
 श्री  बंसल  )  :  इस

 चिधघेयक फे  श्रत्तगंत  fet  जाने  वाले  प्रतिकर  श्री  सो०  डी०  देशमुख  श्री

 लाल  सक्सेना  ने  fullਂ का  विरोध  मुख्यतया  अंकित  मूल्य  के  प्राकार  qa  पर

 पर  किया  जा  रहा  है  |  उन  माननीय  सदस्यों  ata  की  है  कौर  इसे  हटाने  का  सुझाव

 जो  मुझ  से  पहले  बोल  चक्के  यह  धारणा  दिया  है  ।  जब  विधेयक  बनाया  गया

 है  कि  हाल में  इम्पीरियल बेक  के  ५००  निस्संदेह  संविधान  के  अनुच्छेद  ३१  का  उप

 रुपये  पर  जारी  किये  गये  थे  ।  यह  सत्य  नहीं  अनुच्छेद  (२)  इस  रूप  में  नहीं  जिस  में

 है  ।  १९२०  जबकि  तीन  प्रेसीडेंसी  इसे हम  देखत ेहें  प्रौढ़  हमें  इस  बात  का

 vat  का  विलय  ठ््झ्ना झ  ५००  रुपये  के  हुह  निश्चय  करना  पड़ा  कि  हम  न  act

 का  भ्रंश  मूल्य  २,२३०  रुपये  था  बिश्रोई  PERO  कर  ही  देंगे  जिस का  निर्णय  न्यायालय  द्वारा

 में  प्राप्त  मूल्य  १,८८१  रुपये  जो  कि  किया  किन्तु  यदि  मामला  वहां

 इस  विधेयक  फे  श्रन्तगंत  जाने  वाले  पहुंच  जाए  तो  न्यायालय  इसे  उचित
 युक्तियुक्त

 मूल्य  से
 भी  भ्रधघिक है  ।  यह  तके

 कि
 हम

 wat  या  न्यायसंगत  भ्रमणा  पूरा  या  जो  कुछ  भी

 के  मूल्य  का  तीन  गुना  या  इस  से  भी  श्रमिक  है  या  इसी  aha  से  हमने

 दे  रहे  बिल्कुल  सत्य  नहीं  है  ।  क्योंकि  इस  दाऊद  का प्रयोग  किया है  ।  प्रौढ़  भी

 PERO  wa  कि  बैंकों  का  विलय  हुमा  श्री  एस०  एस०  उच्चतम

 हुंह  का  सत  मूल्य  लगभग  २,०००  लय  के  निर्णय  की  दृष्टि  से  यह  श्रावक

 रुपये  था  ।
 नहीं

 है  ।
 मेरे  मित्रों  ने  कहा  है  कि  हमें  किसी  सभापति  महोदय  :  प्रतिकर  स्वयं  एरा

 हालत  में  अंकित  मूल्य  से  प्रतीक  नहीं  देना
 होना  चाहिये  ।

 चाहिये  र  मंत्री  ने  स्वयं  घोषणा
 श्री  एस०  एस०  मौत  बेला  बनर्जी  च्3 थ्रार

 की  थी  कि  भविष्य  में  बाजार  मुख्य  के  अनुसार
 wag  मामलों में  उच्चतम  न्यायालय

 भुगतान  करने  की  नीति  का  अनुसरण  नहीं
 ने  निर्णय

 दिया  है
 कि

 प्रतिकर  का  भ्रमण  है  पुरा
 किया  जायेगा  |

 प्रतिकर  ।

 यदि  हम  चाहते  कि  गेर  सरकारी  थी  सी  ०  डी  ०
 देखा  :  में  इस  संशोधन

 क्षेत्र  काम  करत
 Tore

 Se,  को  मानने
 को

 तैयार  हूं  ।  में  तो  केवल यह
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 सी०  डी०

 बताने  का  प्रयत्न  कर  रहा  हूं  कि  मिलेंगे  ।  में  नहीं  समझता  कि  अंशधारियों

 दाऊद  यहां  किस  प्रकार  निविष्ट  किया  गया  के  लिये यह  उचित  होगा
 ।

 इस  के  गुणावगुण ों

 में  यह  भी  कहने  वाला  था  कि  इस  का
 के  बारे  में  हमारे  चाहे  कुछ  भी  विचार  हों

 पर्याप्त या  उचित  या
 न्यायसंगत  पर  में  ama  पूछता  हुं  कि  ऐसी  हालत  में

 से  जैसा  कि  हम  सोचते  हैं  अथवा  जब  कि  अतिरिक्त  war  जारी  रखने  की

 कहते  हें  Ww  न  में  व  थ  बिल्कुल
 सम्भावना  हो  कौर  वे  उस  मूल्य  फ्र

 भिन्न है  ।  इस  प्रकार  इस  का  उपयोग  किया
 एक  चौथाई  दामों  से  खरीदे  जा  सकें  जो  अन्य

 गया  है  शर  इसे  निकालने  में  मुझे  कोई
 लोगों  ने  दिया  है  और  उस  पर  लाभांश

 वही  feat  जाये  जो  सत्य  लोगों  को  दिया आपत्ति  नहीं  है  ।  क्योंकि  स्वयं  न्यायालय

 ने  प्रतिकर  की  यह  परिभाषा  की  है  कि  जो  जाता है  गोद  १०  या  १६  रुपये  प्रति  अंश

 उस  वस्तु के  मूल्य  के  समान  हो  जिस
 पर  तो

 क्या  कोई  व्यक्ति  राज्य  बेक  के
 भ्रंश

 कब्जा  किया  जा  रहा  इस  बात  का  खरीदने  का  खतरा  मोल  लेगा  |  इसे

 सीमित  करना  अत्यन्त  आवश्यक  है डर  नहीं  है  कि  कोई  श्रद्धा  री  यह  दावा

 यदि  संविधान  में  संशोधन  न  भी  ्य
 इस  के  परुचात्‌ द  उन्होंने  यह  पूछा  कि

 कि  प्रतिकर  नहीं  मिला है
 ।  गर्त  में  संशोधन

 mea  लोगों  को  भुगतान  किये  जाने  वाले
 संख्या  ६५  स्वीकार  करता  हूं  ।

 लाभांशों  की  भी  क्या  कोई  सीमा  होगी

 रक्षित  बैंक  को  समान  मूल्य  पर  जारी  स्पष्ट  है  कि  यह  मामला  बिल्कुल  हमारे  हाथों

 किये  गये
 कंधों  पर

 उसे  दिये  जाने  वाले
 लाभांश  में  है  ।  चूंकि  केन्द्रीय  सरकार  के  निदेशकों

 पर  प्रतिबन्ध  सम्बन्धी  दूसरे  संशोधन  के  बारे  के  अधीन  fort  बैंक  राज्य  बैंक  का  नियंत्रण

 में  माननीय  सदस्य  श्री  साधन  गुप्त  ने  विचार  तो
 हम  इस  बात  की  सावधानी रख

 सकेंगे  कि  ग्रंशधारियों  को  लाभांशों  &  रूप किया  कि  रक्षित  बैंक  पर
 यह  झ्रवांछतीय  हराकर

 अ्रनुचित  प्रतिबन्ध  लगाया  गया  है  यह  में  अतिरिक्त  भुगतान  न  किया  जाये

 प्रतिबन्ध  न  होने  से  जो  स्थिति  होगी  उस  पर  अन्य  अंग धारियों  को  भुगतान  किये  जाने  वाले

 are  विचार  करें  |  प्रत्येक  प्रशासन  कुल  लाभांश  लाभांशों  पर  कोई  सीमा  लगाना  झ्रावद्यक

 में  अनुपात  अनुसार  भाग  मिलेगा  ।  मान  नहीं है  ।

 लो  ५  लाख  ग्रंथ  हैं  शौर  एक  लाख

 प्रतीक  जारी  कर  दिये  जाते  हें  ate  बांटा  यह  सामान्य  विषय  है  ।

 जाने  वाला  कुल  लाभांश  ६०  लाख  रुपया  वाणिज्यिक  बैंकों  के  श्रंशधास्यों  को  भुगतान

 है  तो  यह  १०  रुपये  प्रति  ग्रंथ  होगा  ।  पुराने  किये  जाने  वाले  लाभांशों
 पर

 हम  ने  कोई

 ग्रंथों  को  दिये  गये  मूल्य  में  प्रीमियम  भी  सीमा  नहीं  लगायी  है  ।  यदि  कौर  जब  भी

 लित  होगा  wait  वे  समान  मूल्य  पर  न
 हम  ऐसा  हमें  इस  पर  विचार  करना

 होंगे  परन्तु  क्योंकि  हम  उन  के  प्रत्यक्ष  मूल्य  पड़ेगा  are  परिणाम  स्वरूप  परिवर्तन  करना

 के  चार
 गुना  मूल्य  पर  उन  का

 अर्जन कर
 कर  रहे  पड़ेगा  ।  पर  जहां  तक  art  की  स्थिति  का

 हैं  इसलिये  उन्हें
 ४००

 रुपये  पर  १०  रुपये  सम्बन्ध  इस  में  हमारी  योजना  के  अधीन

 मिलेंगे  |  उन  की  लाभांश  ar wt  द्र  अ्रंशघारियों  या  रिजवी  बेक  किसी  के  साथ

 R')  रुपये  होगी  जब  कि  रक्षित  बैंक को  उसी
 कि

 भी  अनुचित  व्यवहार  किये  जाने  का  कोई

 भ्रंश  का
 १००

 रुपये  देने  के  कारण  १०  रु०  भय  नहीं है  ।
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 तीसरी  बात  उन्होंने  पूर्ण  राष्ट्रीयकरण  मूल  मूल्य  पर  जोर  देना  कौर  या  गणना

 के  सम्बन्ध में  कही  ।  हम  लोग  वह  खंड  पारित  करने  का  प्रयत्न करना  कि  कतिपय  वर्षों  में

 कर  चुके  जिला  से  हमें  ५५  प्रतिशत  मिला  लाभों  उस  पर  क्या  प्राप्त

 है  at  शेष  जनता  को  देने  का  शअ्रधिकार  ठीक  नहीं  है  ।  प्रत्येक  औद्योगिक  उपक्रम

 मिला  है  इस  मामले  की  भलाइयों  के  सम्बन्ध  और  ऐसे  उपक्रम  फे  सम्बन्ध  में

 बुराइयों  रोक  १९४८  के  मूल  सुझाव  की  भी जो  एक  दो  पीढ़ियों से  चल  रहा हो  इसी

 प्रकार  के  रोचक  wins  दिये  जा  रहे  हैं  ।
 बात  oat  उठाना  sat  है  कि  सभी  dat

 का  राष्ट्रीयकरण कर  दिया  जाये  |  में  बताना  और  उस  का  प्रतिफल  इतना  ही  श्राइचरयेजनक

 होगा  ।  परन्तु  जहां  तक  इस  प्रयोजन  का
 चाहता हूं

 कि  यह  योजना  REVS  की  योजना

 से  भिन्न  Reva  की  योजना  का  इम्पीरियल

 बेंक  का  राष्ट्रीकरण  करन  क्षे  अतिरिक्त  गणना  sear  प्रासंगिक  है  |

 अन्य  कोई  प्रयोजन  नहीं  था  पर  इस  योजना  दूसरा  बाजार  भाव  के  सम्बन्ध

 का  हम  इन  शाखाओं  को  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  है  ।

 में  फलाना  चाहते  हें
 ।  इतना ही

 बल्कि
 यदि  हम  किसी

 हम  अन्य  जिन  में  से  कुछ  के  नाम  विशेषज्ञ

 समिति  फे  प्रतिवेदन  में  श्री  गये  का  भी
 को  बिना  किसी  सूचना  फके  ही  ग्रसित  करना

 तो  सर्वोत्तम  उपाय  यही  होगा  कि
 अर्जन  करना  चाहते  हें  ।  यह  एक  भिन्न

 योजना  है  कौर  इस  बंक  पर  पूर्ण  नियंत्रण
 पूर्ववर्ती  व्यापारिक  दिन  को  उस  वस्तु  की

 जितनी  कीमत  उतनी  कीमत  लगाई
 होने  &  कारण  हमें  इस  के  सभी  wat  को

 अपन  कब्जे  में  रखने  का  पूर्ण  प्रयत्न  करना
 जाये  ।  यहां  पर  अपनी  भविष्यत  नीति

 के  सम्बन्ध  में  कुछ  नहीं  कह  रहा--इस  प्रदान
 चाहिये  ।  में  समझता हूं  फि  प्रत्येक  बुद्धिमान

 को  में  बाद  में  तो  किसी  वस्तु  की
 सदस्य  इस  बात  से  सहमत  होगा कि  हमें

 अपनी  पूंजी  की  आधिक  व्यवस्था  ठीक  रखनी
 कीमत  के  बारे  में  यहां  पर  ऐसा  कोई  निर्णय

 नहीं  किया  गया  था  ।  इस  बात  पर
 चाहिय े।  समिति  ने  हि  प्रतिवेदन  में  प्रकाश  डाला

 में  महत्त्वपूर्ण मामलों  को  लूंगा
 ।  प्रत्यक्ष  Q  lug  maa  मूल्यवान  प्रतिवेदन  है  ।

 मूल्य  के  सम्बन्ध में  यह  साधारण  बातें  हैं  प्रत्येक  व्यक्ति  को  इसके  सम्बन्ध  में  जानकारी

 कि  ५००  रुपये  का  g, 400-8, Goo  अथवा  होनी  चाहिये  थी  ।  हम  ऐसा  चाहते  थे  कि

 १,८००  रुपये  कैसे  हो  गया
 ।

 जिस  किसी  को  छोट  अंशधारियों  को  किसी  प्रकार  की  कोई

 भी  प्रौद्योगिक  उपक्रम  के  भाग्य  विधायिनी  हानि न  उठानी  पड़े  ।  तो  हमें  एक

 अंशों  के  चलने  का  पता  है  वह  इस  का  उत्तर  सीमा  निर्धारित  करनी  कौर  हम  इस

 दे  सकता  यह  सब  इस  बात पर  मीर  सीमा  के  परे  किसी  भी  परिवर्तन  की  दौर

 है  कि  समवाय कब  आरंभ  हुझ्मा था श्रौर था  कौर  ध्यान  त  देंगे  ।  इतिहास  को  सदैव  यह  लाभ

 उस  में  कितनी  रक्षित  निधि  atc  अरन्य
 रहता  है  कि  वह  प्रतीत

 को
 देख  सकता  है

 ।

 qa  निधि  का  उन्होंने  संचय  किया  यदि  हम  पीछे  मुड़कर  देखें  तो  हमें  ज्ञात  होगा

 आस्तियों  का  कुल  मूल्य  कया  है  इत्यादि  |  प्रश  कि  ret के  मूल्य गिर  रहे  हें  ।  हो  सकता है

 के  बाजार  मूल्य  में  अधिकतर  आस्तियों  कि  वे  फिर  से  बढ़  भी  जायें  ।  तो  ear  ag

 का  मूल्य  होता  है
 ।

 इस  के  बहुत  से  शभ्रपवाद  हे  कि  छोटे  लोग  प्रतिकर  के  रूप  में  पर्याप्त

 हें  परन्तु  फिर  भी  नियम  यही  है
 ।  अतएव  अथवा  पर्याप्त  राशि  के  war  करने  के  सम्बन्ध
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 में  होने  वाली  बातों  को  सुन  कर  व्यथ  में  ही
 छः  महीने  तक  विचार  करने  उपरांत

 घबरा गये  हें  ।  उन्होंने  झपने  अंशों  को  हम  उस  निर्णय  पर  जो  उस  दिन

 शीघ्रता  से  बेचना  प्रारम्भ  कर  दिया  ।  अन्य  प्रस्तुत  किये  विधेयक  में  aa

 जिस  दिन  घोषणा  की  गई  अर्थात लोग  जिन्हें  सरकार  फे  भ्राइवासनों  में  पूर्ण

 farara  उन्होंने  उन  भागों  को  खरीद  २०  १९५४  ।  उसके

 लिया  स्वरूप  प्रतिकर  सम्बन्धी  खण्ड  विशेष  में

 इन  नृत्यों  का  यही  कारण  है  ।
 कोई  परिवहन  नहीं  जिस  का  यह

 अन्य  किसी  प्रतिफल  को  छोड़  में  समझता
 ay  fe  कोई  न्यायालय

 से  अरपिल  तो  न्यायालय  देखेगा
 हूं  कि

 इन  मूल्यों की  उपेक्षा कर  के  एक

 विशिष्ट  तिथि  को  अपनाना  ठीक  होगा  |
 fe  पूर्ण  अथवा  ठीक  समुचित

 प्रतिकर  दिया  गया  है  ।  उन
 ~

 म्
 श्री  एस०  एस०  यदि  कुछ  चालाक

 बेला  बनर्जी  भ्रमण  दूसरे  मामलों  में  प्रतिकर
 लोगों  ने  दूसरे  लोगों  से  भाग  खरीद  लिये

 की  यह  परिभाषा  at  गई  कि  वह  मूल्य
 तो  उन्हें  क्रय  मूल्य  दीजिये  ।

 समान  होगा  प्रौढ़  प्राय  कुछ  नहीं  |  हमें इस

 श्री  सी०  डी०  में  यह  कह  रहा  बात  का  निश्चय  करना  था  कि  यदि  हम  एक
 ~

 हूं  कि  उन  लोगों  को  सरकार  द्वारा  दिये  गये  बार  इस  विधेयक को  पारित  कर  तो

 आश्वासनों  में  विश्वास  रखने  के  कारण  कोई  भी  न्यायालय उसे  शक्ति  से  परे  घोषित

 हानि  नहीं  पहुंचनी  चाहिये  ।  नहीं कर
 सकता

 |  चार  महीनों  के  पश्चात्

 घोषणा  क्यों  की  गई  थी  ?  यह  पुराने  उपबन्ध  में  परिवर्तन  होने  के  ्

 विशेषज्ञ  समिति  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  जिस केਂ  अनुसार  प्रतिकर  के  रूपों  या  तरीकों

 में  से  हमें  शीघ्र  ही  कार्यवाही  करनी  की
 न्योता

 पर  रोक  गई

 पड़ी  थी  ताकि  सट्टे  के  कारण  इन  छोटे  में  समझता  यह  बात  जा  सकती  है  ।

 लोगों  को  पुनः  हानि  न  उठानी  पड़ती  |  दिसम्बर में  हमें  यह  सोचने  का  कोई  कारण

 नहीं at  कि  ह  परिवर्तन किया  जायेगा  । एक  कारण  यह  था  कि  प्रायः  इसी  प्रकार

 के  शब्दों  में  एक  श्राइवासन  पहले  भी  इसी  कारण  घोषणा  की  गयी  थी  ।  यद्यपि

 दिया  जा  चुका  था  ।  हम  ने  घोषणा में
 में  इस  बात  का  उत्तरदायित्व  लेने  को

 केवल  उन्हीं  शब्दों  का  पूर्वानुमोदन  किया  तैयार  जिस  का  में  यहां  ए  कर  रहा

 है  ।  कुछ  माननीय  सदस्य  समाजवादी  तो  भी  यह  घोषणा  वित्त  मंत्रालय  द्वारा

 नहीं  की  गई  थी  ।  क्योंकि  मेरा  नाम  लिया आर्थिक  ढांचे  की  रूपरेखा के  बारे  में  पूछ

 सकत  हैं  ।  इस  का  सीधा  उत्तर  यह  है  गया  इसलिये में  बता  दूं  कि  समस्त  सरकार

 द्वारा  यह  निर्णय  किया  गया  था  ।  यह  सरकार fe  समय  न  अवामी  सम्मेलन  था  और

 न  समाजवादी  आधिक  ढांचा ही  था  ॥
 का  पक्का मत  शौर  अब  भी  है  कि

 हम  ने  जो  श्राइवासन  हजारों  भूधारियों  को संविधान  का  ag  उपबन्ध  प्रतिकर

 दिया  जाना  हमारे  मार्ग  में  बाघा  दिया  उस  को  न  तोड़ा  जाये

 उत्पन्न कर  रहा  था
 ।

 यह  सच  है  कि  हम  में  ग्रंशरधारियों  के  बारे में  कुछ  अकड़

 इस  बात  पर  विचार  कर  रह ेथे  कि  बताऊंगा  |  इम्पीरियल  बेक  के  १०,७४३

 किस  प्रकार  संविधान  के  अनुच्छेद  विशेष  wae  जिन  में  से  ७,७८१  अ्रंशधारियों

 में  संशोधन  किया  जाये  ।  इस  प्राप्त  पर  के  पास या  तो  ५००  रुपये बा  कम  राशि
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 के  छः  पूर्ण  प्रदत्त  अंश  हं  अथवा  १२५  रुपये  सब  चीजों  पर  विचार  करते  में  समझता

 a  कम  राशि के  २५  प्रदत्त  हर्शल  |  हूं  कि  हम  यह  अच्छा  सौदा  कर  रहे  हैं
 ।

 कुछ  सदस्य  कह  सकते हें  कि  ये  भी

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  यह
 धनाढ्य  पांच  या  छः  फ़र्श  रखने  वाले

 लोगों  के  ठहरने  का  कोई  आधार  नहीं है
 उत्पन्न किया  है  कि  क्या  भविष्य के  लिये  भी

 यह  दृष्टांत  स्थापित  हो  जायेगा
 ।

 में
 इस  का शर  उन्हें  समाज  के  शीरानी  धनदौलत

 को  छोड़  देना  चाहिये  ।  तो  भी  में
 उत्तर  देने  में  प्रसाद  हूं  ।  यह  परिस्थितियों

 पर  अवलम्बित है  ।  परन्तु  यदि  प्रशन  यह
 उन्हें  छोट  seared  समझता  उन  में

 है  कि  क्या  हम  वही  सूत्र  अपना  रहे

 @  |
 अहत

 सी

 विधवायें  भर  नाबालिग
 बच्चे

 क्या हम  पिछले  १२  महीनों की  प्राप्त  शनि

 किसी  तिथि-विशेष  के  आंकड़ों  को
 लगभग  २७  प्रतिशत  da  बीमा

 ले  रहे  तो  इस  का  उत्तर  है  कि  ऐसा  करना
 सेवायों या  न्यासों  के  पास  हैं  ।  छोटे

 अनि वा यें  नहीं  है
 ।

 मुझे  मालूम  नहीं  है
 ।

 अंशधारियों की  अधिक  संख्या  होने  के
 ऐसा  हो  भी  सकता  कौर  ऐसा  करना

 कारण  ही  हमें  यह  घोषणा  करनी  पड़ी  थी  ।
 हमारे  लिये  ठीक  भी  हो  सकता  है  ।  उचित

 वास्तविक मूल्य  के  बारे  में  सभा  को  कौर  न्यायसंगत  का  विचार  करने  के  लिये

 श्राइवासन दे  सकता  हूं  कि  हम  जो  अधिग्रहण  कौर कई  बातें  हो  सकती हें  ।  हो  सकता है

 क्र  रहे  वह  उस  राशि  से  कुछ  ary  है  हम  दूसरा  दृष्टिकोण  अरपना  लें
 ।

 यदि  यह

 जो  हम  दे  रहे  हें
 ।

 क्योंकि  अभी  ने  आश्वासन  न  तो  में  सभा  को  विश्वास

 ग्रहण  नहीं  किया  अ्रौर जब तक जब  तक  विधेयक
 दिला  सकता  हूं  कि  हम  बहुत  से  wea  विकल्पों

 पारित  नहीं  हो  जाता  तब  तक  यह  गेर  सरकारी  का  विचार  करते  ।  जिन्हे ंमें  ठीक  समझता
 संस्था  में  इस  का  ब्यौरा  नहीं  बता  वहू  अकेला  श्रधिकोषिक  था  तर  उस  के

 में  सभा से  मेरे  इन  शब्दों  पर  विश्वास  पास  शभ्रच्छा  अच्छा  व्यापार  ।  2824.0

 करने  केਂ  लिये  कहूंगा कि  हम  जो  मूल्य दे  जब  बेक  स्थापित  sat  समस्त

 रहे  हें  उस  की  तुलना  में  अधिग्रहण की  जाने
 स्थिति  परिवर्तित हो  गई  थी  ।  में  नहीं  समझता

 वाली  वस्तु  का  मूल्य  अधिक  है  ।  सभा  को  कि  PeBy  के  पश्चात्‌  इम्पीरियल  बेक को

 स्मरण  होगा  कि  यदि  हम  ने  °e¥s  में
 सरकारी  सहायता  के  कारण  कोई  बिद्ध

 अ्रधिग्रहण  कर  लिया  तो  हमें  लाभ  ga  है  ।  वह  केवल  रक्षित  बेक  का

 २०००  रुपये  देने  पड़ते  ।  कुछ  वर्षों प्रतीक्षा  अ्रभिकर्ता  था  तौर  नोटों  आदि  की
 तिजोरियों

 करने  केप रचा तु  हम  १७६५  रुपये  दे  रहे  को  संभाल  कर  रखता  था  तथा  कुछ  shea

 इस  मामले में  की  प्रतीक्षा करने  के  की
 सुविधायें  देता

 था  ।
 यह  बिल्कुल  सच

 द्वारा  हमने  बहुत  धन  बचा  है  ।  हमने  है  कि  बहुत  से  वाणिज्यिक  बैंको  की  यह

 कई  २  भ्र  पांच  वर्षों की  यत  कि  उन  को  इम्पीरियल बेक  की

 सतत  निकाली  में  ने  पिछले  Qy  वर्ष तक  तुलना  में  घन  प्रेषण  के  लिये  बहुत  mfara

 विचार  किया  है  प्रौर में  ने  RE  से  area  द  देनी  पड़ती  ।  इस  का  यह  है  कि

 हो  कर  Pauy  तक  चलने  वाले  वर्षमंडल  इम्पीरियल  बेक  कुछ  अर्धिक  लाभ

 का  विचार  किया है  ।  2900.0  रुपये से  कमा  रहा  था  |  फिर  यह  लाभांश  कहां

 १८००  रुपये  तक  औसत  कराती है  ।  में  ने  जाते  हें  ?  जहां  तक  लाभांशों  का  सम्बन्ध

 निम्नतम  श्र  अधिकतम  को  लिया  है  |  बहुत  समय  तक  लाभांश  न्यूनाधिक  १६
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 हत  चलते  रहे  ।  हम  श्रेणी  मूल्य  का  विचार  करना  चाहते  तो  यह  उस  समय  फे  मूल्यों

 कर  सकते  सनौर  कुछ  अन्य  समयावधि यों  पर  अवलम्बित  किन्तु  जैसा  कि  में  ने

 का  विचार  कर  सकते  र  हम  aria  बाजार  भाव  का  ही  विचार  श्रनिवायें

 का  भी  विचार  कर  सकते  थे  ।  इस  सुत्र  विशेष  नहीं  are  भी  किसी  बात  का  विचार  हो

 के  सम्बन्ध में  उस  wear  का  कोई  अ्रस्तिस्व  सकता है  ।  राज्य बक  की  लाभ  कमाने  की

 नहीं है  ।  में  समझता हुं  कि  इस  सभा  को  यह  क्षमता  का  विचार  हो  सकता  है  ।

 स्वीकार  कर  लेना  इसी  कारण  में  समझता  इसी  आधार  पर  हमारे  लिये

 नहीं  कि  हम  ने  इसे  बल्कि  इसलिये  इम्पीरियल  बेक  के  wat  को  अधिग्रहण

 कि  यह  उचित है  करना  उचित  है  ।  में  समझता  हूं  कि  में  नें

 माननीय  सदस्यों  द्वारा  उठाये  गये  सब  weal
 एक  माननीय  सदस्य  ने  बहुत  से  झ्रांकड़े

 दिए  जिन  में  उस  ने  अरन्य  dal  के  प्रांतों
 का  उत्तर  दे  दिया  है  कौर  में  समझता  हूं

 कि  इन  में  से  कोई  भी  संशोधन  स्वीकार  नहीं
 से  परिणाम  निकालने  का  प्रयत्न  किया  ।

 किया  जाना  चाहिए  |
 मेरे  मतानुसार  ये  आंकड़े  बिल्कुल  असंगत

 तरह  सब  कुछ  विशिष्ट  बैंकों  की  of
 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 स्थितियों  पर  अवलम्बित  है  कि  वे  कब  से
 पृष्ठ  २८  रोक  २६  पंक्ति  ३७  ग्रोवर

 चल  रहे  कौर  उन्होंने  भ्र पनी  कितनी
 ३८  तथा  पंक्ति  १  से  ४५  क्रमदा:--के

 श्रास्तियां बना  रखी  हूं  ।  एक  विवरण  प्रस्तुत
 स्थान  पर  यह  रखा  जाय  :

 किया  गया  है  कि
 इस  बेक  के  तदा  का  अधिक

 मूल्य  सरकार  द्वारा  दी  जाने  वाली  सहायता
 ce

 (2)  Notwithstanding

 पर  ग्रंवलम्बित है  |  इस  सहायता में  समय-समय
 anything  contained  in

 पर  भ्रातृ  होता  रहा  है  ।  उदाहरण के  sub-paragraph  (1),  any

 जब  यह  तर्क  Yoo  वर्ष  पहले  शुभारम्भ  किया  person  who  is  regis—

 tered  as  the  holder  of  a गया  fet  गये  आंकड़ों  के  अनुसार

 १९२१  से  १९३१  तक  १६  १९३१  share  in  the  Imperial

 से  eww  तक  १२  gevya से  RETR  Bank  on  the  19th  day  of

 तक  १४  तौर  ge4o F से  PeYY  December,  1954,  and

 तक  १६  प्रतिदिन  ।  ध्यान  देने  वाली  बात  continues  to  be  so  until

 है  कि  2ERY  फे  war  wat  का  मूल्य  the  appointed  day  shall,

 बढ़  गया  ।  कुछ  सदस्यों  ने  PEWY-VE  if  he  applies  in  writing

 आदि  के  आंकड़ों  का  उल्लेख  किया  है  ।  यदि  in  this  behalf  to  the

 हम  १९४६  में  बैंक  तो  हमें  प्रति  Reserve  Bank  before  the

 २४०० रुपये  या  २६००  रुपये  देने  expiry  of  three  months.

 भर  wae  मुद्रा प्रसारण  पर  नियंत्रण  from  the  appointed  day,

 हो  गया  है  कौर
 धन

 का  मूल्य  कुछ  बढ़
 be  entitled  to  be  paid,

 गया  इसलिये  २४००  रुपये  के  स्थान  by  cheque  drawn  on  the

 पर  का  मूल्य  १७००  रुपये  रह  गया  है  ।  Reserve  Bank,  any  comp-

 यदि  हम  भविष्य  में  sar  अधिग्रहण  ensation  payable  to  hin
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 up  to  the  first  ten  thou-  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या

 sand  ३००,  ३०१,  घ  ३०२,  29%,  ३०३,  Rk,

 उपकंडिका (2)  में  किसी
 १७८,  ६९  श्र  २९९  मतदान  के  लिये  रखें

 गये  तथा  प्रस्वीकृत हुये  ।  | भी  रहते

 कोई  जो  कि  १९  सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 9euv  को  किसी  ae  खंड  € शर  प्रथम

 फके  tyra  के  रूप  पंजीकृत  faa  रूप  में  विधेयक  का  a  बने  ।

 शुभ्रा  है  तथा  निश्चित  दिन  तक  उसी
 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 स्थिति  में  रहता  यदि  निश्चित

 दिन  के  तीन  महीने  बीतने  से  पूर्व
 खंड  कौर  प्रथम  संशोधित

 रूप  विधेयक  में  जोड़  दिए  गये  |
 वह  इस  सम्बन्ध  में  रक्षित  बंक  को

 लिखित  ऑ्रावेदन  देता  तो  वह  तृतीय  शौर  चतुर्थ

 पहिले  दस  हजार  रुपये  रक्षित  खंड  १,  विधेयक  का  नाम  ait  भ्र धि नियमन

 बैंक  की  चैक  से  कोई  भा  प्रतिकर  सुत्र  विधेयक  में  जोड़  दिए  गये  ।

 sar  किए  जाने  अधिकारी
 श्री  ए०  सी०  में  प्रस्ताव

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  |

 विधेयक  संशोधित  रूप
 सभापति  यह  है

 में  पारित  किया
 पी

 पृष्ठ  Xs,  पंक्ति  ८  में

 शब्द  हटा  दिया  जाय  ।  इस  सम्बन्ध  में  में  यह  कहना  चाहता

 प्रस्ताव  स्वीकृत  मुन्ना  ।  हूं  किखंड  ३४  फके  सम्बन्ध  में  तीन  मौखिक

 सभापति  महोदय  संशोधन  संख्या  ६६  संशोधन  हैं  ।  में  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 को  सभा  में  मतदान  फके  लिये  रखने  लगे
 कि  (१)  पृष्ठ  १८,  पंक्ति  २८

 तो  कतिपय  सदस्यों  फे  संशोधन  पर  मत  में  prescribedਂ

 विभाजन की  मांग  की  परन्तु  सभापति
 [<a  विहित  शब्दों  के

 महोदय  ने  यह  निर्णय  किया  यदि  मत  स्थानीय  such  sum  as  may
 विभाजन  से  मतदान  सम्बन्धी  निर्णय  में

 be  prescribedਂ  राशि

 परिवर्तन  होने  की  सं  भावना  हो  तो  तो  उन्हें  जो  विहित  की  शब्द  रखे  जायें  ।
 मत  विभाजन  पर  आपत्ति  न  परन्तु

 पंक्ति  ३४ क्योंकि  ऐसी  संभावना  नहीं  थी  wa:  सदस्य  (2)  पृष्ठ  १८

 श्याम  स्थानों  पर  खड़े  हो  कर  अपना  मत  कौर  RX  में
 *

 Safe  re-.

 व्यक्त  करें  ।  sponsibilitiesਂ

 सभापति  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  weal  के  स्थान

 ६६  मतदान के  लिये  रखा  गया  तथा  भ्र विकृत  पर
 responsi-

 हा  |  bilities

 सभापति  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  दाब्द  रखे
 जायें  ।

 ~
 ६८  कौर  ३१८  मतदान  के  लिये गये  (2)  पृष्ठ  e&,  पंक्ति  १४

 तथा  स्वीकृत  हुए  ।  in  the  regulationsਂ
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 में  areal  सभापति  महोदय  :  प्रदान  यह  है  :

 के  स्थान  पर
 पृष्ठ  g&,  पंक्ति  १४  provid-

 ल  ]  शब्द  रखा
 कै

 \  edin  the  regulationsਂ

 पहले  दो  संशोधन  केवल  मुद्रण  की  में  शब्दों

 के  स्थान  पर
 तियों  को  शुद्ध  करने  के  लिये  हें  ate  तीसरा

 केवल  औपचारिक  संशोधन  है  |  यह  कोई
 शब्द  रखा  जाये  |

 वास्तविक  संशोधन  नहीं  है  ।  प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 डा०  रामा  )  :  माननीय  सभापति  महोदय
 :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  ह्ञ्ना

 मंत्री ने  प्रस्ताव  रखा  था  fH  विधेयक  को  विधेयक  संबोधित  रूप  में

 संबोधित  रूप  में  पारित  किया  जाये  ॥  पारित  किया  जायें  1.0

 तत्पश्चात्  उन्होंने  संशोधन  रखे  |  विधेयक  के  लिये  नियत  किया  गया

 अनुसार  नहीं  है
 ।

 इन  संशोधनों  पर  विचार  समय  समाप्त  हो  गया  है
 ।

 में  समझता  हूं

 नहीं  किया  जा  सकता  |  कि
 विधेयक  पर  पर्याप्त  चर्चा  हो  चुकी  है

 ।

 सभापति  महोदय :  प्रथा  यह  है  कि  यदि
 यदि  तीसरे वाचन  के  अवसर पर  चर्चा  न

 प्रस्तुत
 भी  की  जाये  तो  भी  कोई  हानि  नहीं  है  ।

 औपचारिक  संशोधन  पहले  है  े  न  किये

 गये  हों  तो  उन्हें  तृतीय  वाचन  के  समय  प्रस्तुत
 परन्तु  फ़िर  भी  यदि  सभा  की  देर

 किया  जाता  है  ।  तक  बैठने  की  हो  तो  में  उस  से  सहमत  हूं  ।

 संभव
 है  कि  अधिक  सदस्य  चर्चा  में  भाग

 लेना न  चाहें  ।

 में पृष्ठ  पंक्ति  २८  श्री  पी०  एन०  राजाभोज

 sum  prescribedਂ  रक्षित-भ्तूसूचित  जातियां  )
 :  माननीय

 पति  हमारे भाई  श्री  भ्राल्तेकर ने  परसों विहित  दादों
 Qs के  स्थान  पर  sur  4,  AO  जो  भाषण  दिया  उस  में  बहुत  प्रच्छी  तरह  से

 may  be  prescribedਂ  गरीब  देहातियों  के  सम्बन्ध  में  बताया  कि  राज

 राशि  जो  विहित  की  कल  क्या  स्थिति  है  शौर  उस  पर  गवर्नमेंट

 शब्द  रखें  जायें  |
 को  बहुत  अच्छी तरह तरह  से  गौर  करना  चाहिये

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |
 कौर  जो

 सूचना  उन्होंने  दी  है  उस  पर  पूरी

 तरह  से
 कमल

 करना  चाहिये
 ।

 सभापति  महोदय  :  प्रदान  यह  है
 दूसरी  बात  में  यह  कहना  चाहता  हूं

 पृष्ठ  १८,  ३४  रेश  कि  देहाती  लोगों  का  कर्जा  बढ़  रहा  है  शर

 में  responsibilitiesਂ  अनाज  की  कीमत  घट  जाने  की  वजह  से  उन

 उत्तरदायित्वों  ”]  शब्दों
 की  हालत  भी  बुरी  हो  गई  है  ।  इसलिये

 के  स्थान  पर  res-  स्टेट को  एक  तरफ  तो  उन  को  हल्के

 ponsibilitiesਂ  [args  ब्याज पर  कजे  देना  श्र  दूसरी
 शब्द  रखे  जायें  |

 तरफ  गांव  गांव  में  गोदाम  खोल  कर उन  सें

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।  किसानों  को  पैदा  किया  gar  अनाज  सुरक्षित
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 रखना  चाहिये  ।  इसी  तरीके  से  का  यह  सिद्ध  करने  का  प्रयत्न  किया  था  कि

 नुक्सान  नहीं  साथ  ही  गवर्नमेंट  को  कर  कम  करना  न्यायोचित  बेक  के

 प्रबन्ध में  कर्मचारियों को  सम्बद्ध  किया उस  को  ग्रन्थि  कीमत  पर  किसानों

 को  देना  चाहिये  ।  तभी  किसानों  को  क्रेडिट  जाना  चाहिये  owt  कर  से  बचने  वालों

 की  सहूलियतें  मिल  सकेंगी  कौर  वह  उन  का
 को  किया  जाना  चाहिये

 ।
 परन्तु

 फायदा  उठा  सकेंग  |  का  उत्पादन  हम  want  रहे  ।  इस  प्रथम  सरकारी

 भी  इसी  रीति से  बढ़  सकेगा ak  देश  की  उपक्रम के  सम्बन्ध  में  सरकार ने  जो  प्रवृत्ति

 हालत  सुधर  सकेगीਂ  ।  दिखाई  है  में  उस  का  सख्त
 विरोध  करता

 हूं  ॥

 एक  कौर  भी  काम  करना  बहुत  जरूरी
 इस  प्रकार  दरिद्र  लोगों कीਂ  जेब  से

 है  ।  ग्राम  मुझे  खुशी  है  कि  कुछ  कम्युनिटी

 प्रोजेक्ट्स में  खेतों  के  टुकड़े  इकट्ठे  करने
 का

 धनाढ्य  लोगों  को  प्रतिकर  जा  रहा

 तो  न  जाने  हमारे  सावंजनिक  उद्योग  क्षेत्र
 काम हो  रहा है  ।  धान्य  पैदा  करने  के  लिये

 का  क्या  बनेंगा |
 जितनी  भी  हो  उतनी  इकट्ठी  जमीन

 एक  जगह  पर  किसानों  के  पास  होनीਂ  चाहिये
 हमारी  इच्छा थी  कि  प्रतिकर  में  क्रम

 प्रणालीਂ  रखी  जाती  कौर  विधवाओं जेसे
 तभी  वह  लोग  ट्रक्टर  का  इस्तेमाल  कर  सकेंगे

 ौर  फर्टिलाइजर्स  तथा  अन्य  साधनों  का  छोटे  अंशधारियों  को  प्रतिकर  मिलता  अर

 उपयोग कर  सकेंगे  ।  गवर्नमेंट को  इस  विचार  हम  चाहते  थे
 कि

 प्रतिकर  मूल  मूल्य  पर  दिया

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  एक  एक  किसान  को  परन्तु हम  इसमें  सफल  रहे

 इकट्ठीਂ  जमीन  देनी  चाहिये  कौर  सहकारी  माननीय मंत्री  ने  कहा  fe  कर  से

 खेती  के  लिये  ही  किसानों  के  मन  को  बचने  वाले  सुधर  परन्तु हम  जानते हैं

 fer  करना  चाहिये  ।  भूदान  आन्दोलन
 कि  मानव  प्रकृति कैसी  होती है  । कर्मचारियों

 से  ही  यह  प्रश्न  नहीं  हल  हो  सकेगा  ।  बल्कि  के
 सम्बन्ध

 में  वित्त  मंत्री  ने  टाल-मटोल का

 में  तो  समझता  हुं  कि  भूदान  से  यह  प्रश्न  उत्तर  दिया  है  कहा  है
 कि

 इस  के  लिये

 भी  कठिन  हो  जायेगा ।
 शीघ्रता  नहीं  ar  जानी  चाहिये  ।  fash

 इम्पीरियल बेक  बंद  कर  के  स्टेट  बैंक
 उद्योग

 क्षेत्र  में  उन  का  प्रबन्ध में  कोई  हाथ

 नहीं  होता  है  इस  से  तो  यह  सिद्ध  नहीं  होता
 बनाने  से  ही  हमारा  काम  पुरा  न  होगा  ।  गरीबों  कि  सार्वजनिक  क्षेत्र  में  भी  उन  का  हाथ
 का  भला  तो  तब  होगा  जब  कि  के  अफसरों

 के  भ्रमर जो  भ्रष्टाचार है  वह  भ्रच्छी  तरह
 नहीं  होना  चाहिये  ।  समाजवादीਂ  व्यवस्था

 में  कर्मचारियों  भ्रत्यधिक  महत्त्व  होता
 से  दूर  होगा  ।  उस  के  बन्द  होने  पर  ही

 है  ।  अतः  इस  सम्बन्ध में  टाल-मटोल  करने
 मेंट  लोगों  को  लाभ  पहुंचा  सकती  है  ।

 का  भ्र भि प्राय  यह  है
 कि

 हम  पूंजीवादीਂ  सिद्धांतों

 यह  मेरी  प्रार्थना  है  ।  साथ  ही  यह  भीਂ  को  मान  रहे  हैं  ।

 प्रार्थना है  करि  श्री  areas  जी  ने  जो  सूचना  माननीय  वित्त  मंत्री  को  इस  सम्बन्ध

 देहातियों  के  सम्बंध में  दी  हें  उस  को  ध्यान

 में  रख  कर  उन  पर  करने  का प्रयत्न
 में  प्रिये  मत

 की
 बात  स्पष्ट  कहनी  चाहिये

 थीਂ  ताकि  देश  को  सचाई  का  पता  लग  जाता  +

 किया  जाये  |
 मेरा  वित्त  मंत्री  से  यह  निवेदन  है  कि

 श्री  साधन  हम  ने  खंडों  पर  चर्चा  यदि  वह  विधेयक  को  संशोधित  नहीं  करते

 समाप्त कर  ली  है  ।  हम  ने  सरकार  के  समक्ष
 हें  तो  कम  से  कम  यह  श्रीनिवासन  तो  दे  दें
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 [  श्री  साधन  गीत  ]

 कि  कर  से  बचने  वाले  किसी  व्यक्ति  को  भ्रंश  खरीदे  थे  ।  श्राप  ने  जो  इस  बात  को

 निदेशक  सभापति  या  उपसभापति  नहीं  स्वीकार  नहीं  किया  उस  से  पता  चलता

 बनाया  जायेगा  |
 है  कि  amt  उस  श्रीनिवासन  को  पूरा  करना

 श्री  एस०  एल०  निस्संदेह  यह  चाहते  चाहे  वह  उचित  हो  अथवा

 अ्रनुचित  |
 महत्त्वपूर्ण  विधेयक  एक  एतिहासिक  विधेयक

 एक  ऐसी  संस्था  को  जो  इस  देश  के  लिये
 श्राप  समाजवाद  शर  वाड़ी  संकल्प

 एक  लांछना  थी  राष्ट्रीयकृत  कर  दिया  की  बातें  करते  हें  ।  हमारे  श्रम  मंत्री  ने  भी

 गया
 हैं

 ।  कई  बार  कहा  है  कि  श्रमिकों  को  उद्योगों

 इस  विधेयक पर  हुई  चर्चा  से  हमें  बहुत
 में  साझीदार समझना  चाहिये  ।  परन्तु

 माननीय  वित्त  मंत्री  ने  कहा  है  कि  इस  सम्बन्ध गंभीर  श्राशं कायें  हुई  हैं  ।  माननीय  वित्त

 मंत्री  से  मेरा  निवेदन  है  कि  वह  एक  दो  में  नीति  का  निर्णय  बाद  में  किया  जायेंगी  |

 वह  दिन  कब  ग्रा यें गा  ?  प्रतिदिन  किसी
 ay इस  an  का  कार्य देखें  प्रौढ़  यदि वह  यह

 देखें  कि  इस  am  से  ग्रामीण  जनता  को  लाभ
 न  किसी  उद्योग  के  राष्ट्रीकरण  के  लिये

 विधान  लाये  जा  रहे  हैं  ।  क्या  इन  विधानों
 नहीं  पहुंच  रहा  है  प्रौढ़  उन्हें कम  ब्याज  पर

 ऋण  नहीं  मिल  रहा  है  तो  उन्हें  विधेयक  के  पारित  होने  के  पश्चात्  श्राप  नीति  का  निर्णय

 करेंगे  ?  यदि  श्राप  समाजवादी  व्यवस्था  में
 में  संशोधन कर  के  भूमि  को  प्रतिभूति के

 रूप  में  लिये  जाने  का  उपबन्ध  करना  चाहिये  ।  विश्वास  करते  हैं  तो  नीति  का  fata

 तुरन्त  हो  जाना  चाहिये  ।  श्राप  को  इसे
 माननीय  वित्त  मंत्री  के  प्रतिकर के  स्थगित  नहीं  करना  चाहिये  ।  यदि  श्राप

 सम्बन्ध  में  पहले  ही  श्राइवासन  दे  fear
 क्मेंचा  रियों  को  साझीदार  नहीं  बनाना  चाहते

 था  ।  मंत्रियों  को  यह  ध्यान  रखना  चाहिये  घ्
 Q  तो  यह  बात  स्पष्ट  कह  दीजिये  ।

 कि  यह  सभा  सम्पूर्ण  प्रभुत्व  सम्पन्न  है  और

 उन्हें इस  प्रकार सभा  से  परामर्श  किये  बिना
 wa  में  में  अंशों  के  वितरण  की

 कोई  भ्राइवासन नहीं  देने  चाहियें  ।
 मिलता

 के  सम्बन्ध  में  कुछ  कहना  चाहता  हूं

 मुझे  यह  जान  कर  खेद  gar  है  कि  जिन
 श्री  सी०  डी०  देशमुख  :  यह  आश्वासन  धारियों  को  प्रतिकर  दिया  उन्हें

 पहले  वित्त  मंत्री  द्वारा  इस  सभा में  दिया  गया  a  यह  प्राथमिकता दी  जा  रही  है  ।  मेरा
 था  कौर  उस  समय इस  का  खंडन  नहीं  किया

 निवेदन  है  कि  श्राप  को  देश  के  दरिद्र  शर

 गया  था  ।  साधारण कों  को  ये  अंश  देने  चाहिये ं।

 श्री  एस०  एल०  सकसेना  :  चाहे  यह  श्री  सारंगधर  दास  :  राज  मुझे  इस

 आश्वासन  पहले  दिया  गया  था  परन्तु  उस  बात  का  पूर्ण  विश्वास  हो  चुका  है  कि  सरकार

 समय  झ्र वाड़ी  संकल्प  पारित  नहीं  gat  कहती  कुछ  करती  कुछ  है  ।  प्रधान

 wit  उन्हें  यह  ज्ञात  नहीं  था  कि  मंत्री  से  छे  कर  नीचे  तक  सभी  पदाधिकारी

 स्थितियां  बदल  जायेंगी  ।  मेरा  सुझाव  बार  बार  ये  शब्द  दोहराते  हें  कि  वे

 है  कि  प्रतिकर यदि  मूल  मूल्य पर  नहीं  तो  समाजवादी  ढंग  के  समाजਂ  की  स्थापना

 खरीदने के  मूल्य  के  आधार पर  दिया  जाना  करेंगे  ।
 परन्तु  वास्तव  में  कार्य  होता  है

 चाहिये  |  भंशधघारियों
 को

 केवल  वह  मूल्य  इस  के
 बिल्कुल  विपरीत

 ।  संविधान

 Fear  जाना  afer  जिस
 सत्य  पर  उन्होंने  संशोधन  )  विधेयक  के  पारित  हो  जाने  के
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 द्वितीय वाचन  में  तो  इस  विधेयक में शान्त  सारा  देश  यहीं  समझ  रहा  था  कि

 रियल  बंक  के  सम्बन्ध  में  न्यायसंगत  विधान  कई  महत्त्वपूर्ण  परिवर्तन  कर  दिये  गये  हें  ।

 पारित  किया  जायेगा  ।  परन्तु  ऐसा  नहीं  उदाहरणार्थ  राज्य  बेक  के  स्थानीय  are

 eal  |  के  लिये  निर्वाचित  किये  गये  किसी  भी

 में  यह  नहीं  कहता  कि  किसी  से  अधिकार  शक  का  वतन  १०,०००  रुपये  के  स्थान पर

 छीन  लिये  wear  उसे  लूट  लिया  १,०००  कर  दिया  गया  इसी  प्रकार  से

 जाये  |  परन्तु  में  यह  श्रवण  चाहता  हूं  कि  केन्द्रीय  के  निदेशक  का  वेतन  Y,900

 वे  पूंजीपति  लोग  भी  साधारण  पुरुष  के  समान  रुपय  होगा  |

 a  देश  के  निर्माण  में  पूरी  पूरी  सहायता
 पहले  तो  इम्पीरियल  बेक

 करें  ।

 पुस्तक  को  रखना  भी  वास्तव  में  एक  महान

 यहां पर  हुई  चर्चा  से  यह  स्पष्ट  प्रकट  की  बात  समझी  जाती  थीਂ  राज्य
 होता  है  कि  गत  तीस  वर्षों  में  अंशधारियों

 बैंक  की  चैक-पुस्तक  एक  साधारण  से  साधारण
 को  बहुत  अधिक  लाभ  प्राप्त gar  है  ।

 व्यक्ति  को  भी  प्राप्त  हो  सकेगी  ।

 उन्होंने  धन  लगाया उस  से
 कोई  कम  महत्त्वपूर्ण परिवर्तन  है  ?

 चार
 चार  गुना  धन  प्राप्त  कर  चुके  हूँ

 ?

 इस  से  देश  की  २०  प्रतिशत
 इसीलिये  मेरा  यह  निवेदन  है  कि  हमें

 जो  कि  गांवों  में  रहती  की  ५  कोई
 कोई  ऐसा  उपाय  सोचना  चाहिये  जिस  से

 विशेष  ध्यान  नहीं  दिया  जाता  था  ।  अब

 उन्होंने  जितना धन  लगाया  उस  पर  उन्हें
 इस  विधेयक  के  द्वारा  उस  ग्रामीण  जनता

 उचित  लाभांश  दिया  जा  सके  ।  मेरा  विचार
 की  दशा  को  सुधारने  का  प्रयत्न  किया  गया

 है  कि  उन्हें  ६  प्रतिशत लाभांश  देना  ही  उचित

 रहेगा  कौर  उन  के  हिसाब  के  बेबाक  होने
 है  |  यह  विधेयक  ढंग  के

 समाज  की  स्थापना में  एक  विशेष  कदम
 तक  उन्हें  १०  प्रतिशत  अतिरिक्त  धन  भी

 है  ।

 दिया  जाये  ।  परन्तु  श्राप  ऐसा  नहीं  कर  रहे
 इस  विधेयक  के  द्वारा  इम्पीरियल  बेक

 ग्रुप  तो  पूंजीपतियों  की  जेब  भरे  जा  रहे
 के  सभी  संसाधनों  को  wae  हाथ  में  लिया

 श्राप  तो  केवल  बेक  का  नाम  ही  बदल  रहे
 जा  रहा  है  ।  सारे  देश  की  विक्षिप्त  निधि

 बैंक  तो  उन्हीं  लोगों  केਂ  नियंत्रण  में  रहेगा
 में  से  पांचवां  भाग  तो  इम्पीरियल बैंक  के  पास

 जन  के  पास  पहले  था  ate  वही  स्थिति

 जो  पहले  थी  ।  यह  कोई  कम  निधि  नहीं  है  ।

 इसीलिये  तो  में  ऐसा  कहता  हूं  कि  इसी  लिये  में  यह  निवेदन  करता हूं  फि

 इस  प्रकार  के  विधेयक  का  पूर्ण  रूपेण  समान
 कार  कहती  कुछ  है  करती

 श्र है  ।  एक  समाजवादी  ढंग  के  समाजਂ
 जाना  चाहिये  ।  मुझे  अदा  है  कि

 यह  शीघ्र ही  पारित  होगा  पहली  जुलाई की  स्थापना  की  बातें  केवल  देश  को  धोखा

 देने  के  लिये  हें  ।
 PEXy  से  qa  इस  बक  को  ले  लिया  जायेगा

 श्री  ए०  एम०  थामस  विधेयक  कें  चौ०  रणवीर  fag  (  रोहतक )  :  सभापति

 इस  बिल  का  तमाम  देश  के  अन्दर
 प्रथम  वाचन  के  समय  इस  विधेयक  का

 जिस  प्रोत्साहन  से  स्वागत  किया  गया
 स्वागत किया  जायेगा

 ere ry आज  तृतीय  वाचन  के  समय  इस  का  वैसा  एक  माननीय  सदस्य  किया  जा  रहा

 स्वागत  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।
 a

 a  |
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 ato  रणवीर  fag  :  किया  जा  रहा  है  प्रधान  मंत्री  पंडित  जवाहरलाल  द्र भी

 ate  किया  जायेगा  क्योंकि  art  हमारे  तक  यहां  पर  बेठ  हुए  हें  ।  वह  इस  लिये  a

 देश  में  ७०  फी  सदी  areal  ऐसे  जिन  को
 हैं  कि  उन  के  दिल  में  एक  तड़प  है  कि

 रुपये  का  लेन-देन  पांच  फीसदी  नहीं  छः  स्तान  के  किसानों  का  सूदखोरों  की  बीमारी

 फीसर्द  नहीं  बल्कि दस  पच्चीस  शर  तीस  से  जितने  घंट  जितने  मिनट  पहले  पिंड

 फीसदी  तक  qe  के  हिसाब  से  करना  छूट  उतना  ही  देश  का  कौर  किसानों

 है  ।  मेरे  कम्यूनिस्ट  दोस्तों  ने  एक  केस  का  भला  होगा ।  देश  के  किसानों केਂ  फायदे

 बनाने  की  कोशिश  की  कि  हिस्सेदारों  at  के  लिये वह  इस  १४-१५  करोड़  रुपये  की

 फेस  sey  का  रुपया  क्यों
 न

 दिया  जाये  ।  परवाह नहीं  करते  हें  देना  में  करोड़ों

 mt  हम  एक  मिनट  के  लिये  मान  लें  कि  रुपये के  प्रोग्राम हम  ने  चलाये  हुए  उस  मं

 उन  को  इसी  हिसाब  से  रुपया  दिया  १४-१५  करोड़  रुपये  की  क्या  गिनती  है  ?

 तो  हमें  १९  करोड़  रुपये  के  बजाय  ४  AT
 इस  नुक्ता-ए-ख्याल को सामने रखते हुए को  सामने  रखते  हुए

 ७  करोड़  रुपये  देने  पड़ते  ।  मेरे  कहने  का  यह  सोचा  गया  कि  यह  कोई  बड़ी  बात  नहीं

 मतलब  यह  है  कि  भ्रन्दाजन  कोई  १३-१४  है  ।  में  समझता  हूं  कि  सारा  देश  इस  का

 करोड़ रुपये  के  घाटे  का  सवाल  हमारे  सामने  बड़ा  स्वागत  करेगा  भौर  देश  को  इसਂ  का

 है
 ।

 लेकिन  में  यह  करना  चाहता  हूं  बड़ा  फायदा  होने  जा  रहा  हैं  |

 कि  अगर  कोई  पैसे  वाले  हिस्सेदार भाई  इस

 कानन  को  एक  या  दो  साल  के  लिये  प्राप्त  श्री  ए०  र्स ७  गुह  में  उन  सदस्यों

 में  लटका  दें--जिस तरह  कि  यू०  पी०  का  के  प्रति  कृतज्ञता  प्रकट  करता  हुं  जिन्होंने

 जमींदारी  एबालीशन  बिल  लटका  दिया  गया  इस  विधेयक  पर  हुए
 बीस  घंट  क्ले  वाद-विवाद

 था--तो  उस  एक  या  तो  साल  में  ही  इस  देवा  के  दौरान  में  कई  सुझाव  दिए  हें  कौर  इस  विधेयक

 के  किसानों को  १४,  १४५  aT  २०  करोड़  में  सुधार  करने
 प्रयत्न  किया है  ।

 रुपये  का  घाटा  हो  जाता  |  यही  अज  परन्तु  विधेयक  के  तृतीय  वाहन  के  समय

 हमारे  देश  में  जैसी  हालत  है--देहात के  कुछ  विरोधी  दल  के  सदस्यों  द्वारा  दिए  गए

 भाइयों  के  पास  पेसा  है  ak  कुछ  के  पास  भाषणों  से  में  कुछ  निराश  सा  हो  गया  हूं  ।

 नहीं  है--उस  हालत  में  अन्दाजन  PS— VY  उन्होंने  कई  संशोधन  प्रस्तुत  किए  परन्तु

 करोड़  रुपय  की  तो  चोरी  हो  जाती  होगी
 ।  सरकार  द्वारा  स्वीकृत  न  किये  सक े॥

 मूझे  इस  बात  का  बड़ा  दुःख  है
 कि

 विरोधी

 श्री  एस०  एस०  मोरे :  कहां  से  ।  दल  ने  इस  विधेयक  की  प्रशंसा  मे  एक  भी

 ato  रणवीर  प्यार  हमें इस  काम
 शब्द  न  कहा ।  संभवत  :  वे  यह  चाहते  हैं  हिए

 इस  रूप  में  विधेयक  पारित  न  हो  ।  यदि  विरोधी
 में  यानीਂ  देहातों  में  बेक  स्थापित  करने

 कामयाबी  तो  उस  चोरी  में  काफी  दल  का  यही  रुख  है  तो  कभी  कभी  ऐसा

 प्रतीत  होता  है  कि  यहां  पर  की  गयी  सारी
 फर्क  होगा  |

 चर्चा  इस  सभा  &  सदस्यों  के  लिये  नहीं

 इस  १४-१५  करोड़  रुपये  के  नाम  पर  है  अपितु  किसी  व्यापक  क्षेत्र  के  लिये  है
 ।

 कांग्रेस  वालों  को  बदनाम  करने  की  कोशिश

 की  जा  रही  है  कि  वे  शायद  साहूकारों  की  परब  में  कुछ  एक  सदस्यों  द्वारा  कही

 रियायत  करना  चाहते  हें  ।  राज  रात  के  गयी  बातों  को  लूंगा  ।  प्रथम  बात यह  है  कि

 सब  अनीठ  बज  गय  हें  ग्रोवर  हमारे  देश  के  यह  विधेयक  ग्राम-उधार  की  समन्वित  योजना
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 की  केवल  प्रथम  भ्र वस् था  है  ।  इस  सभा  तथा  कठिन है  ।  क्योंकि  हो  सकता  है  कि  कोई  व्यक्ति

 प्रत्य  सभा  ने  fwd  बेक  फ  इंडिया  एक  वर्ष  कर  देने  में  टालमटोल  करे

 अधिनियम  का  संशोधन  करने  वाला  एक  दूसरे  वर्ष  ऐसा  न  करे

 aa  विधेयक  पारित  किया  है  ।  में  ने  यह  भी
 किसी  भी  व्यक्ति  की  राय  का  हिसाब

 कहा  है  कि  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  भी
 किताब  करते  हुए  कर  दाता  प्रौढ़  श्राय

 कर

 ante न वत  योजना एक  अन्य  भाग  को
 पदाधिकारी  में  मतभेद  हो  सकता  है  ।  ऐसे

 कार्यान्वित  करन  वाले  एक  विधेयक  को  ले  कर
 मामलों  में  भी  कर  दाता  कर  देने  में  टालमटोल

 इस  सभा  के  सम्मुख  प्रस्तुत  होगा  ।  इस  योजना
 करने  वाला  कहा  जा  सकता  है  ।  इस  प्रकार

 की  कुछ  एक  शवस्थाश्रों  को  तो  सरकारें
 से  तो  इस  कोटि  में  अनेकों  लोग

 कार्यान्वित  करेंगी  ग्रोवर  कुछ  एक  को
 हर

 कारी  संस्थायें  ।  मत  सारी  योजना  को  एक

 ही  रूप  में  लिया  जाना  चाहिये  ।  परन्तु
 चर्चा  के  दौरान  मे  कुछ  एक  मूलभूत

 सिद्धांतों--जैसे  कि  इस  बैंक  के  प्रशासन  में
 यदि  माननीय  सदस्य  यह  चाँ  कि  कृषि कारों

 को  उन्नत  करने  वाली  सारी  बातें  इस  एक  ही
 कर्मचारियों  को  भी  भाग  दिया  की

 are  निर्देश  किया  गया  है  ।  में  नहीं  समझता
 विधेयक  में  रख  दी  तो  में  यह  कहूंगा

 कि  वे  सम्पूर्ण  चित्र  का  ठीक  रूप  नहीं  देख  कि  इस  प्रकार  फे  जिस  एक

 सीमित  सा  उद्देश्य  में  इस  प्रकार  के  मूलभूत

 सिद्धांतों  पर  चर्चा  की  जा  सस्ती  सरकार
 फिर  कुछ  सदस्यों  ने  ऐसी  वकालत  की

 ऐसा  चाहती  है  कि  इस  विधेयक  पर  विचार

 है  कि  केन्द्रीय  ats  में  सहकारिता  का  अनुभव

 रखने  arr  कई  आर  निदेशक भी  wd
 करते  समय  इस  के  वास्तविक  उद्देश्य  को

 ही  प्राथमिकता  दी  जाये  ।  अन्य  फालतू  बातों

 जायें  |  में  सरकार  की  ग्रोवर  से  उन्हें
 पर  सोच  विचार  न  किया  जाये  ।

 सन  दिलाता  हूं  कि  हम  इस  बात  का  ध्यान

 रखेंगे  कि  संस्थानों  में  इस  विधेयक  का  मुख्य  उद्देश्य  यह  हैं

 प्राप्त  निदेशकों  की  निर्देशकों  की  कुल  कि  ग्राम्य  क्षेत्रों  प्रौढ़  श्रीनगर  क्षेत्रों  को  बेक

 संख्या  के  उचित  अनुपात  में  हो  |  सरकार  के  सम्बन्ध  में  सुविधायें  प्रदान  को  जायें  |

 इस  बात  का  ध्यान  रखेगी  कि  प्राम-उद्धार  का  गत  चार  वर्षों  में  ऐसा  कार्यक्रम  था  कि

 यह  काम  जो  कि  राज्य  बे  ०  को  दिया  जा  रहा  है  रियल  te  की  शाखाओं  को  ग्राम्य  क्षेत्रों  में

 किसी  भी  प्रकार  से  शिथिल  न  होने  भी  फैलाया  जाये  ।  परन्तु  सरकार  कौर  रिज

 afi  यह  काम  बड़े  प्रोत्साहन  कौर  जोग  से  बैंक  द्वारा  इतने  प्रयत्न  किये  जाने  के  उपरान्त

 कार्यान्वित  किया  wit  तर  इस  के  लिये  भी  पिछले  कुछ  वर्षों  में  ग्राम्य  शौर  भ्र्घेनगर

 जितने  भी  सहकारिता-भ्रतुभव  प्राप्त  निदेशकों  क्षेत्रों  इम्पीरियल  बैंक  की  ६२  शाखा ग्र ों

 की  आवश्यकता  उन्हें  नियुक्त  करने  में  से  अधिक  न  खोली  जा  सकें  |

 सरकार  संकोच  न  करेगी  ।
 भारत  में  बेंक  सम्बन्धी  सुविधायें  बहुत

 एक  रोक  सदस्य  ने  कर  देने  में  कम  हे  ।  सारे  देश  में  भ्रनेकों

 टोल  करने  लोगों  की  झोर  निर्देश  ग्रामों  शौर  उप-वैज्ञानिक  नगरों

 किया है
 ।  उस  विशेष  खंड  पर  बोलते  हुए  में  से  केवल  १५१०  स्थानों  पर  ही  बैंक

 मेंने  कहा था  कि  कर  देने  में  टालमटोल  करने  सम्बन्धी  afar  प्राप्त  हैं  ।  इस  सम्बन्ध  में

 व्यक्ति  को  परिभाषित  करना  बड़ा  हम  ने  यह  लक्ष्य  बनाया  है  कि  श्रागापी
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 संशोधन  विधेयक

 ए०  सी
 ०

 वर्षों  में  कम  से  कम  areal  नथी  शाखायें  ही  में  पारित  किया  है  ।  इस  सम्बन्ध  में

 जायें  ।  हमारा  ऐसा  विचार  है  कि  सम्पत्ति  शुल्क  अधिनियम  एक  अत्यंत

 इतनी  शाखाय  खोलना  इस  बक  फे  लिये  qa  विधान  था  जिसे  पारित  किया  गया  है  ।

 हो  सकेगा  शौर  बेक  के  संसाधनों  यह  एक  सामाजिक  समानीकरण  का

 को  दुष्टि  मे  रखते हुए  यह  काय  कार्यान्वित  नियम  तथा  आधिक  समानीकरण  का

 जा  सकेगा  ।  इस  से  ऊंचा  लक्ष्य  निर्धारित  अ्रघिनियम  इस  में  समाजवादी

 करना  व्यथ  है  ।  क्योंकि  यदि  इसे  कार्यान्वित  दाऊद के  प्रयोग  को  जान  बूझ  कर  छोड़  रहा

 न
 किया  जा  सका

 तो
 बाद  में  इस  में  संशोधन  हुं  क्योंकि  इस  शब्द  की  भिन्न  भिन्न  प्रकार  से

 व्याख्या  की  जा  सकती  है  प्रो  में  कह  नहीं करने के  लिये  फिर  से  इस  सभा  फे  सम्मुख

 पड़ेगा  ।  जेसे  मे  ने  पहले  भी  कहा है  सकता  कि  विपक्ष  के  सदस्य  इस  wee  की

 ा
 a

 निजी  सदस्य  फक्रेरूप  में  में  न  एक  तिथि  एक  सव  सम्मत  परिभाषा  बना  सके  ।

 निर्धारित  की  थी  सरकार  ने  मेरे  संशोधन  एसे  दत्त  का  प्रयोग  करने  का  कोई  लाभ

 को  स्वीकार  कर  लिया  ait  उस  विशेष  नहीं  जिस  की  oat  तक  कोई  समुचित

 में  तिथि-लक्ष्य  निहित  कर  दिया  परिभाषा  भी  नहीं  बन  सकी है  ।  यह  विधेयक

 गया  ।  परन्तु  यह  कार्यान्वित न  हो  सका  तथा  इस  के  उपरांत  ग्राम-उधार  से  सम्बन्ध

 रखने  वाले  अन्य  सभी  विधान  स्पष्टतया श्र  इस  में  संशोधन  करते  के  लिये  सरकार

 को  सभा  फे  सम्मुख  जाना  पड़ा  |  बतायेंगे  कि  सरकार  की  इच्छा  क्या  है  ग्रोवर

 वह  क्या  कर  रही  है  ।  कौर  इस  के  उपरांत

 हम  ने  हर  एक  काम  में  न्यूनतम  संख्या  तराने  वाला  एक  ate  विधेयक  समवाय

 निर्धारित  की  है  ।  इस  काम  में  लगायी  जाने  विधेयक  भी  बताएगा  कि  सरकार  क्या  करता

 वाली  अथवा  समय  शारिवा  नयी
 चाहती  है  ।

 areal  की  संख्या--हर  काम  में  न्यूनतम
 मुझे  राडा  है  कि  यह  विधेयक  श्रेष्ठ

 संख्या  निर्धारित  की  है  ।  इस  से  पहले  इसी
 पारित  होगा  |

 प्रकार  फके  विधेयकों  में  हम  अधिकतम  संख्या
 सभापति  महोदय  प्रश्न  यह  है  :

 निर्धारित  किया  करते  थे  ।  यह  परिवर्तन

 किः  विधेयक  संशोधित
 इस  बात  की  are  निर्देश  करता  है  कि  wa

 रूप  पारित  किया  जाये  म
 सरकार  फे  दृष्टिकोण  में ग्रत्तर  गया  है  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हम्ना  | wa  हम  किसी  निश्चित  कालावधि  में  प्राप्त

 किये  जानें  वाले  न्यूनतम  लक्ष्य  को  निर्धारित

 कर  रहे  हैं  ।  सरकारी  भू-गृहिणी  )

 संशोधन  विधेयक

 इस  के  सम्बन्ध  में  मुझे  कौर  भ्रमित  कुछ
 प्रवर  समिति  के  प्रतिवेदन  के  उपस्थापन

 नहीं  कहना  कई  सदस्यों  ने  कई  प्रकार
 के  लिये  समय  का  बढ़ाया  जाना

 के  भाव  प्रकट  किये  हैं  ।  कईयों न  यह  कहा

 है  कि  यह  सारा  पाखंड  है  ।  उन्हें ऐसे  कठोर
 श्रीमती  रेण  चक्रवर्ती  :

 में
 प्रस्ताव  करती

 वचन  कहने  फे  विशेष  अधिकार  हैं  ।  में  तो

 केवल  सभा  का  ध्यान  उन  विधियों  की  श्र  स कि  सरकारी  wrens  निष्कासन )

 लगाना  चाहता  हूं  जिन्हें सभा  नें  भ्र भी  हाल  १९४५०  को  ध स भ्रग्नतर  संशोधित
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 करन  वाले  विधायक  के  सम्बन्ध  में  प्रवर  समिति  के  लिये  निश्चित  की  गयी  कालावधि

 के  प्रतिवेदन  के  उपस्थापन के  लिये  निश्चित  को  ३१  भ्रमित ५५  तक  बढ़ा  दिया

 की  गयी  कालावधि  को  २१  ReYY
 ~

 1"

 तक  बढ़ा  feat जाये  1.0  प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 सभापति  महोदय  प्रदान  यह  है  :
 सभ  पति  महोदय  :  सोमवार

 सरकारी  भू-गृहिणी
 २  we  साढ़े  दस  बजे  तक  के  लिये

 स्थगित  होती  है  ।
 ष्कासन )  १६४५०

 को  stat  संशोधित  करने  वाल  इस  के  पश्चात

 विधेयक  फे  सम्बन्ध  म  प्रवर  २
 १९५५ के  साढ़े  बजे  तक  के

 समिति  फे  प्रतिवेदन  के  उपस्थ पन  लियें  स्थगित  हुई  ।
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